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 KERR  श्री एम०  एल ०  द्विवेदी  :  क्या  frat  आयलैंड्स  और  पांडिचेरी  राज्यों

 खाद्य  और  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  से  उत्तर
 मिल  चुके  हैं  ।

 उन
 में

 से  किसी ने

 करेंगे  कि :
 भी

 इस प्रकार की  बस्तियों  )

 किसानों  को  बसाने  के
 की  योजनाओं को  वहां  पर  कार्यान्वित  करने

 का  क्षेत्र  नहीं  बताया  हैं  ।
 लिये  छोटे  तथा  ८  ड़े  कृषि  फार्म  बनाने  की

 योजना  में  परिवर्तन  करने
 के

 क्या  कारण  हूँ  श्री  THo  द्विवेदी :  में  यह

 क्या  सरकार का  विचार  नयी  जानना  चाहता  हूं  कि  भोपाल  में  जो  एक

 योजना  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  बड़ा  फार्म  गया  उसमें  क्या

 सरकार  को  हानि हुई  जिस  कारण से का  हूं  ;  और

 इस  प्रकार के  ्य  बनाने  के  इसको  उचित  नहीं  समझा  गया  था
 ?

 लिये  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  किस  प्रकार  डा०  पी  एस०  किन. ददामख चक  :  हानि

 के  उत्तर  मिले  ह  ?
 का  तो  अभी  कोई  सवाल  नहीं  खड़ा  हुआ

 कृषि  मंत्री
 पी०  एस०  देशमुख

 :  क्योंकि  अभी  काफी  सालों के  लिये यह

 उन  फार्मों में  यान्त्रिक  खेती  ठीक  स्कीम  है  और  चार  साल  के  बाद  ही

 नहीं  पाई  गई  जिन  पर  बड़ी  संख्या  में  कह  सकेंगे कि  इसमें  नुकसान  होगा  या
 नहीं  ।

 किसानों को  हमेशा के  .  लिये  छोटे  प्लाटों  जिस  स्कीम  के  मुताबिक  हम  रिहूब्लिटेशन

 के  मौरूसी  मालिक  बना  कर  ब्साया  जाये  ।  करने जा  रहे  वह  कुछ  ठीक  नहीं  मालूम

 इस  वजह  से  उस  में  फर्क  किया  |
 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार

 न  एक  परिचारक पत्र  राज्य  सरकारों  को  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  में  जानना

 भेज  दिया हैं  जहां  वित्तीय  सहायता  का  क्रम
 चाहता  हूं  कि  १२०  रुपये  प्रति  एकड़  भूमि

 सुचित  किया  गया  है  ।  साथ में  उत्तर  प्रदेश
 ट्रक्टर  से  तोड़ने  का  जो  खर्चा  उसमें

 नें  इस  प्रयोजन  के  लिये  जो  योजना  अपनायी  से  ५०  रुपये  तो
 भूमि

 की
 कीमत

 में  से  वसूल
 756  LSD--1
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 feat  शप  रकम  किसानों से  किस  डा०
 पी०  एस०  देशमुख :  यह  तो  उनको

 तरह  वसुक  की  जायगी ?
 बताने  के  लिये  कुछ  और

 काम  के  लिये  नहीं  होंगे ।
 रुपय

 ~
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  ko

 के  अलावा  और  कोई  रकम  उनसे  वसूल  आयुर्वेद  मंत्रणा  समिति

 नहीं  की  जायगी  ।

 FREER,  श्री  Sto  ato

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  तो  यह  जो  पद  मंत्री यह  बताने  की  करेंगी किं
 द  करेगी  यह  किस  तरीके  से  पुरा  आयुर्वेद  सम्बन्धी  मंत्रणा  समिति  कतर  बनाई

 होगा  ?
 गई  थी  और  वह  कितने  समय  तक  कार्य

 करेगी ?
 यह  तो डा०  पी०  एस०  देशमुख

 :  a

 जनता की  इच्छा  है  कि  इस  तरह  के  बसाने  स्वास्थ्य  उपमंत्री  :

 की  कोशिश  हो  और  उसी  के  मुताबिक  हम  यह  समिति  १९५४  में  बनाई

 काम  कर  रहे  हें  ।  गई  थी  और  उस  समय  तक  कायें  करती

 डा०  रामा  राव  :  क्या  किसानों  को
 रहेगी  जब  तक  fe  आयुर्वेद में

 गवेषणा

 किये  जाने  सम्बन्धी
 योजनायें

 भारत  सरकार

 बेकार  भूमि  के  बड़ें  बड़े  क्षेत्रो ंमें  कृषि
 के  विचाराधीन  हें  ।

 करने  के  लिये  दी  जाने  वाली  प्रस्तावित

 श्री  डी०  सो०  फार्मा  कया  में  इस  समिति सहायता  पांच  तथा  दस  एकड़ वाले  क्षेत्रों

 के  लिये  भी  उपलब्ध  होगी  ?  के  सदस्यों  के  नाम  जान  सकता  हं
 ?

 डा०  पो०  एस०  देशमुख  :  अभी  तो  श्रीमती  चन्द्रेदोंखर  इस  समिति  के

 कोई  सात  सदस्य  हें  और  स्वास्थ्य
 यह  उस  योजना  विशेष  तक  ही  सीमित  है  ।

 में  नहीं  जानता  कि  क्या  मेरे  मित्र  किसी  अन्य
 सेवाय  इसके  सभापति  हैं  और  वित्त  मंत्रालय

 स्थान  पर  चलाई  जा  रही  किसी  अन्य  योजना  और  योजना  आयोग  के  भारतीय

 चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्  के  तथा
 के  सम्बन्ध  में  उत्तर  चाहते  हें  ।

 यह  तीन  अन्य  सदस्य  her  जी०  aT}.

 खाद्य  और  कृषि  मंत्रो  ए०  पी०  निवास  वैज्ञानिक  मंत्रणा

 :  में
 यह

 भी  बता  दूं  कि  हमने  राज्य  केन्द्रीय  गवेषणा  संस्था  भारतीय

 सरकारों  को  भूमि  खंडों  के  ब्यौरे  भेजने  चिकित्सा  पंडित  रामप्रसाद

 को  लिखा  और  हम  इस  योजना  को  पर्याप्त
 भूत पूवे  आयुर्वेद

 बड़े  तक  विस्तृत  करने  को  तत्पर  पटियाला  और  आयें  दिखाये  बी  ०  वी  ०

 रहेंगे  ।
 मुख्य

 तारा चन्द  आयुर्वेद

 पुना  |
 श्री  ato  एन०  सिह  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  यह  जो  फाम्स के  बनाने के  श्री डी०  सी०  फार्मा  अब  तक  इस

 लिये  योजना  बनाई  जा  रही  उसमें  केवल  समिति  द्वारा  कौन  गवेषणा  योजनायें

 सरकारी  कर्मचारी  ही  होंगे  या  कृषि  विद्या  स्वीकृत  की  गई  हैं  और  पूर्णता  अथवा

 के  विशेषज्ञ  भी  उस  योजना  के  बनाने  में
 ~

 निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  उनकी  क्या  अवस्था

 a
 शामिल  जायेंगे  ?

 हं
 ?
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 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  गोहाटी  देशवार  किये  हुए  निर्यात  की  मात्रा  तथा

 और  जोगेन्द्र नगर  द्वारा  प्रेषित  योजनायें  कीमत  दिखलाई  गयी  [  देखिये  परिशिष्ट

 मंत्रणा  समिति  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  a  अनुबन्ध  संख्या  २  |

 और
 क
 नद  न  दोनों  मामलों  में  सम्बद्ध  संस्थाओं  फ्रांस

 को  ६६,३००  २४,७७०  रुपये  covr-rr ६,  | |

 और  ३४,२४०  रुपये  के  अनुदान  स्वीकृत
 ~

 स्वीडन

 किये  गय  x  |
 यूनाइटेड  किंगडम

 डेनमाकं श्री  Sto  सी ०  शर्मा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है

 सऊदी  शभ्ररेबिया कि  झा यु वेद  व्यवसायियों को  इस  समिति  में

 उतना  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  हैं
 जापान

 a
 कनाडा

 जितना  कि  उनको  दिया  जाना  चाहिये  था  ?

 डीन
 श्रीमती  चन्द्र वो खर  :  मेंने  सूची  पढ़

 कंबोडिया
 कर  सुना  दी  कौर  उन  नामों  से  यह  स्पष्ट  तिब्बत

 हो  जायेगा  कि  समिति  में  तीन  व्यक्ति  ऐसे
 सीलोन

 हैं  जिनका  आयुर्वेद  से  सीधा  सम्बन्ध  है  ।
 इन्डोनेशिया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  अपनी  श्रपनी  हांगकांग

 सम्मति  का  विषय  नहीं  है  ;  समिति  के  रफी  लीज
 ~

 सदस्यों  के  नामों  से  यह  स्पष्ट  है  ।  ब्रिटिश  वैस्ट  तथा

 मारीशस

 चावल  का  निर्यात  जी  नहीं  ।  व्यापारिक

 मंडल  भेजने  के  wat  पर  विचार  हो  रहा श्री  Fo  पी०  क्या  खाद्य

 और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  श्री  के०  पी०  सिन्हा  :  क्या  a  सच  है

 कि  गत  ay  की  तुलना  में  इस  वर्ष  चावल  का
 १९५५  में  wa  तक  कितने

 उत्पादन  कम  हो  गया  भ्र  यदि  तो

 चावल  का  निर्यात  किया  गया  है  ;
 क्या  सरकार  की  खाद्य  नीति  में  कोई

 किन  देशों  को  निर्यात  किया  वर्तन  किया  जायेगा  ?

 गया है  ;
 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा  :  कोई  ग्यारह

 किन  किन  देशों  में  इसकी  बिक्री
 महीने  पहले  हमने  दो  लाख  टन  के  एक

 के  लिये  प्रयत्न  किया  गया  है  ;  र
 की  घोषणा  की  कौर  अभी  तक

 क्या  इस  प्रयोजनार्थ  कोई  देश  केवल  ६०,०००  टन  निर्यात  कर  सका

 बारीक  प्रतिनिधिमंडल विदेश  भेजा  गया  है  ?  है  ;  wit  स्थिति  का  ame  मास  में  जबकि

 निर्धारित  बीत  जायेगी  पुनरीक्षण खाद्य  और  कृषि  उपमंत्री  एम०
 किया  जायेगा  |

 ato  कृष्ण प्पा )  :
 शर  सभा

 की  टेबिल  पर  एक  विवरण  रखा  गया  हूं  श्री  ary  की  प्रेस  रिपोर्टों  से

 जिसमें  ३०  १९५५  तक  चावल  के
 यह  प्रतीत  होता  है  कि  ब्रह्मा  से  एक

 मंत्री
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 हमको  चावल  बेचने  के  लिये  कराया  यदि  तो  कितने  यात्री  डिब्बे

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 हम  अरपना चावल अन्य चावल  अरन्य  देशों को  निर्यात  कर  झर
 पाकिस्तान

 सरकार  को  संभरित  किये  जायेंगे  ;

 रहे  में  जान  सकता  हूं  कि  इन  रिपोर्टों  प्रत्येक  यात्री  डिब्बे  का  कितना

 में  सचाई  का  भ्रंश  कितना  है  ?
 मूल्य  लिया  गया  है  ?

 खाद्य
 और

 कृषि  मंत्री  ए०  पी०
 रेलवे  परिवहन  उपमसंत्री  (att

 जेन  )  :  निस्सन्देह  किसी  भी  देश  या  किसी  अलगे शन  )  :  जी  केवल  अनुपस्थित
 भी  मंत्री  को  चावल  की  खरीददारी  के  सम्बन्ध

 में  प्रार्थना  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ;
 खोल  al

 २८  यात्री  डिब्बों  के  खोल  ।
 परन्तु  इसका  रूप  से  यह  अर्थ

 तो
 नहीं  होता  है  कि  हम  खरीदने  को  ही

 ४६,५२१  रुपये  प्रति  यात्री  डिब्बे

 का  खोल  ।

 श्री  सी०  आर०  चौधरी  :
 भ्रतिरेक  चावल  श्री  रघनाथ  सिह  क्या  हम  भी  यात्री

 की  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  हैं  शौर  °QUv—
 डिब्बे  आयात  कर  रहे  हें

 ?

 ५४  में  निर्यात  की  गई  प्रतिशतता  व्या है  ?

 श्री  एम०  वी०  कृष्ण प्पा
 :  हमने दो  तीन

 डिब्बे  आयात  कर  रहे  हैं
 |

 लाख  टन  के  WAT  की  घोषणा  की  थी
 ।

 श्री  रघुनाथ  सिह  यदि
 हम  आयात उस  समय

 हमने  यह  सोचा  था
 कि

 इतनी

 मात्रा  निर्यात के  लिये  उपलब्ध थी  |  कर  रहे  तो  हम  निर्यात  क्यों  कर  रहे

 हैं
 ?

 इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  सारंग घर  कुछ  राज्यों  में

 बाढ़  की  स्थिति  तथा  कुछ  राज्यों  में  अनावृष्टि
 श्री  अलगे दान  :  एक  संभावित

 की  स्थिति  पर  विचार  करते  हुए  क्या
 तिरे

 मरत
 हो

 सकता
 है

 ।
 परन्तु  विभाजन

 बावल  को  अगले  वर्ष  की  खपत  के  लिये  के  समय  हमने  पाकिस्तान  को  ७६  बड़ी

 लाइन  के  यात्री  डिब्बे  आवंटित  करना
 रखा  जाने  को  है

 ?

 श्री  एम०  ato  कृष्ण प्पा  :  इस  बात  का  स्वीकार  किया  था  ।  उसने  उक्त

 का  लाभ  नहीं  उठाया  था
 ।

 परन्तु  बाद  को
 ने

 यह  प्रश्न  कौर  उसने  कम  से
 द्वारा  अपेक्षित  अनाज  का  एक  दाना

 शी  न

 कम  पचास  यात्री  डिब्बे  के  खेलों  क  ज क्
 भेजा  जायें  |  जैसा  कि  में  पहले  ही

 निवेदन  कर  चुका  हम  स्थिति  का

 ame  महीने  में  जब  कि  अवधि  समाप्त  होगी
 देना  स्वीकार कर  लिया  हूँ  ।

 पुनरीक्षण
 करेंगे  ।

 श्री  ato
 आर०  चौधरी

 :  क्या  में  प्रत्य

 रेल  के  यात्री डिब्बे  खोल  के  आयात  मूल्य  और  निर्यात  मूल्य

 KEES.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  रेलवे  oat को  जान  सकता  हूं  ?

 मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  अलगे दान  :  हमने  उसको  बेल्जियम

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने
 के  बने  नीचे  के  ढांचे  दिये  हैं  कौर  हमने

 पाकिस्तान  को  बड़ी  लाइन  के  रेलवे  यात्री

 लिया
 पाकिस्तान  से  वास्तविक  मूल्य  कर

 | डिब्बे  देना  स्वीकार  किया है  ;  ह
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 पाया  दिल्लो  माग  परिवहन  प्राधिकारी

 श्री  डाभी  :  क्या  खाद्य  FER.  श्री  नवल  क्या

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 वहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बसें

 क्या  यह  सच  है  कि  मद्रास  के  खरीदने  के  लिये  दिल्ली  मार्ग  परिवहन

 कृषि  विभाग  ने  शाक  का  एक  ऐसा  पौधा  कारी  को  स्वीकृत  ऋण  की  क्या  शर्तें  हें
 ?

 खोज  निकाला  जिसमें  बी  wit  सी  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव

 बहुत  मात्रा  में  मिलते  ह  AK  शाहनवाज़
 :

 जिन  शर्तों पर  दिल्ली

 पत्तियों  को  कच्चा  ही  या  उबाल  कर  ट्रांसपोर्ट  भ्र था रिटी  को  कर्जा  दिया  गया  है

 खाया  जा  सकता  ak  उसकी  तफ़सील  सभा  की  मेज  पर  रख  दी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  गई  >
 अ  ।  परिशिष्ट  ५,  अ्रनुबन्ध

 इस  पौधे की  घनी  खेती  देश  भर  में  संख्या  ३]

 वितरण  के  लिये  कुछ  कार्यवाही
 की

 है
 ?

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  )  :
 हूं  कि  जैसा  कि  विवरण  में  दिया  गया  है  कि

 {
 ५  मद्रास  सरकार  ने  बोगियों  से  सन्  में  ३  3h  प्रतिशत के  हिसाब

 मणिसਂ  नामक  एक  पौधा  मंगा  कर  लगाया  से  कर्जा  दिया  गया  wie  फिर  QeyZ—Uv

 है  ।  इस  पौधे  में  मिलने  वाले  विटामिन  का  geyv—uy A ¥ 3/¥ ahaa He feat में  ४  ३/४  प्रतिशत  कर  दिया

 अभी  तक  निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ।  तो  इसका  कारण  क्या  है  ?

 राज्य  सरकार ने  यह  पौधा  श्री  बशाहनवाज्ञ खां  :  यह  वह  च्  हैं  जो

 परीक्षण  के  लिये  कृषि  कालेज  कोयम्बटूर
 पहले  तय  हुई  उन्हीं  शर्तों  पर  रुपया  दिया

 के  फार्म  कौर  कृषि  गवेषणा  केन्द्र  पट्टी  गया  था  |

 मंगलौर  में  लगाया है  |  प्रखरता  कार्यवाही
 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता

 श्रान्त  होने  परिणामों  पर  frac

 हूं  कि  दिल्ली  ट्रान्सपोर्ट  अ्रथारिटी  को  कितना

 रहेगी

 पौधे
 रुपया  कजे  दिया  गया  है  ?

 श्री  डाभी  :  क्या  में  इस  Be

 श्री  द्ाहनवाज्ञ
 खां

 :
 wT  TH  44.0

 जान  सकता  हूं  ?

 लाख  रुपया  दिया  जा  चुका  है
 ।

 डा०  पो०  एस०  देशमुख  :  इसे
 श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  जैसा  श्रभी  आपने

 मिस  कहते  हैं  ।
 बताया  कि  सदन  के  पटल  पर  जो  सूचना

 श्री  कामत
 :

 क्या  मंत्री  जी  यह  श्रीनिवासन  रक्खी  गई  है  उसमें  है  कि  ब्याज  की  दर  gey + RY

 दे  सकत ेहें  कि  यह  खोजा  गया  नवीन  पौधा  में  ३  ३/४  थी  ae  उसको  बढ़ा  कर  बाद  में

 दुग्ध  वृक्ष  जेसा  तो  नहीं  जिसकी  ४
 ३/४  कर  दिया  तो  सवाल  यह  था

 कि

 ब्याज  जो  बढ़ाया  गया  है  वह  किन  शर्तों  पर उनके  पूर्ववर्ती  मंत्री  श्री  के०  एम०  मुंशी  नें

 इतनी  प्रशंसा  की  थी  ?  बढ़ाया  गया  उसका  कारण  क्या  है
 |

 लेकिन  कारण  आपने  नहीं  बताया  ।  में  जानना

 डा०  पी०  एस०  देशम खत् सा  एक  अ्रसफलता  चाहता  हूं  कि  कारण  क्या  था
 |

 का  wa  यह  नहीं  कि  हम  सदैव  सफल  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल ०

 रहेंगे  ।  ato  शास्त्री  )  :
 यह  जो  सूद

 की
 दर  है  उसे
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 कुछ  थोड़ा  बहुत
 फाइनेंस

 मिनिस्ट्री  बदलती  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा सचिव

 रहती  है  कौर  ही  द्र  उनसे  चाज  aerate  at):  एक  विवरण  सभा-पटल

 करत ेह  जो  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  तय  करती

 |

 पर  रखा  है  ।  परिशिष्ट  ५;

 >
 @  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 श्री  ची०  पी०  नायर  क्या  मं  जान  सकता  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  विवरण  से  मझे

 पता  चलता  है  कि  उलूबेरिया  कौर
 हूं  कि  लोक  लेखा  समिति  के  2eU3  में  प्रकाशित

 प्रतिवेदन  में  बताई  गई  प्रति  बातों  को  ध्यान  wea  इन  तीन  स्टेशनों  जिनकी  are

 में  रखते  हुए  दिल्ली  परिवहन  सब  में  कम  बिजली  लगायी  गयी  है  ।  मं

 कार  में  हक  वित्तीय  श्रनियसितताशओं के  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सुविधायें  स्टेशनों  की

 बारे  जिनके  सम्बन्ध  में  उत्तर  देने  के  लिये  wa  के  अनुसार  दी  जाती  हें
 ?

 सभासचिव ३  अगस्त  को  पूर्वसूचना मांग  रहे
 श्री  दाहनवाज्ञ खां  :  पहले तो  में  यह

 दिल्ली  परिवहन  प्राधिकार  को  दिये  जाने
 निवेदन  करूंगा  कि  स्टेशनों  की  ara  के  बारे

 ऋणों  की  शर्तों  को  सरकार  ने  संबोधित
 में  माननीय  सदस्य  की  बात  पुर्णतः  ठीक  नहीं

 किया है  ?
 et  PEUW—VY  में  की  wet

 श्री  Uso  बी०  शास्त्री  साननीय  सदस्य  ३७,५२४  रुपये  जबकि  अरदल  की

 दिल्ली  परिवहन  प्राधिकार  की  पुरानी  लेखकों  ९,४०,००० रुपये  यह  कहना गलत  है

 शायद वर्ष  P&Yo  कौर  PEXI—UR  कि  इन  तीनों  cara  की  श्राय  सब  से  कम  है  ।

 का  उल्लेख कर  रहे  ह  ।  तब  से  स्थिति  बिलकुल  दूसरे  विद्युत् करण तथा  wea  सुविधायें
 खंडित

 बदल  गयी  है  ।  दिल्ली  परिवहन  सेवा  तब  परामर्श  समितियों  की  सलाह  पर  या  कहने  पर

 प्रति  वर्ष  लगभग पांच  लाख  रुपये  के  घाटे  दी  जाती हें  र  माननीय सदस्य  की  भी  इन

 से चल  रही थी  ।  अरब यह  प्रति  वर्ष  ३-४  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाने  में  रुचि  है  ।  हम  उन

 लाख  रुपये  के  लाभ  पर  चल  रही है  ।  स्टेशनों  पर  बिजली  लगाते  जहां  वह

 अ्रासानी  से  कौर  सस्ती  दर  पर  मिल  जाती

 रेलवे  आय  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  हम  ara  के

 ने ६६७  श्री  एस०  ato  सामन्त  :  क्या  अनसार  चल  |

 रेलवे  मंत्री एक  ऐसा  विवरण सभा  पटल  पर  श्री  एस०  सी०  सामन्त  मादा के  सिवाय

 रखने की  कृपा  जिसमें  पूर्वी  रेलवे  के
 क्या  में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान

 निम्नांकित  |  स्टेशनों  पर  १९४७  से  wea  तकਂ
 की  ओर  आकर्षित कर  सकता  हूं  ?  क्या  यह

 यातायात  के  समस्त  अ्रांकडे  प्राय  की  राशि
 सच  नहीं  है  कि  विगत  दो  वर्षों  से  जनता  और

 का  वर्णन हो
 में  पंचकूला  स्टेशन  पर  अच्छी  रोशनी  के

 (2)  प्रबन्ध  के  लिये  आन्दोलन  करते  रहे  हाल

 NX)
 (2)  mae  में  यह  अच्छी  तरह  किया  गया  परन्तु

 जब  कि  3  और  ५  लाख  की  आय  वाले  स्टेशनों
 (३)  गोलाघाट

 पर  बिजली  लगा  दी  गयी  वह  १२  १/२
 (४)  उलूबेरिया

 लाख  की  आय  वाले  पंचकूला  और  ११.३४

 (x  लाख  रुपयों  की  आय  वाले  गोलाघाट  पर  क्यों

 (६)  wea
 ?

 नहीं  लगाई  गई  है
 ?



 महा नै खित्र  उत्तर  श२  अगस्त  १९५५  Aan स्त  ९३२
 ९३१

 श्री  शाहनवाज़ वां  :
 ये  तीन  मीलों  के  अनसार  दिया  जाता  था  ।  वह  घात

 जहां  पर  बिजली  लगायी गयी  हूं
 हावड़ा  से  पहले थी  ।  अब  वेतन में

 २००  रुपये  की  वृद्धि

 कर के  उसे  १९००  रुपये  कर  दिया गया  है  । सब से  अधिक  निकट  हैं  और  हम  धीरे  धीरे

 आगे  बढ़  रहे  ह  ।  फिर  कई  भत्ते  मंजर  किये  गये  ह  यात्रा  भत्ता

 १७५
 वर्दी  भत्ता २५  रुपये  |  इसके

 पत्तन  समुद्रीय  जांच  समित
 रिक्त  और  भी  वग  हैं  ।

 ६६९,  डा०  राम  सभग  सिह  नला

 TAT
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करण

 *  ६७२.  श्री  वो०  पी०  नायर  >
 क्या  खाद्य

 और  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 क्या

 सरकार  द्वारा
 नियुक्त  की

 गई  पत्तन  समुद्रीय  जांच  समिति  ने  अपना

 प्रतिवेदन भेज  दिया  है  ;  क्या  गन्ने की  रोग  निरोधक  किस्मों

 को  भारत  में
 खेती  में  बड़े  बै मानें  पर

 र  काम  में
 )  यदि at,  तो  क्या  सरकार ने  इस

 qe  विचार  किया  ;  और  लाया जा  रहा  है थ  }

 यदि at,  तो  प्रति  ag  अनुमान  से
 क्या  प्रतिवेदन को  कार्यान्वित

 किया  जायेगा  ?

 कितने

 एकड़  जमीन  में  ऐसी  खेती  की  जाती

 और
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 tr
 4  कितनी

 अलगे दान  )  जी
 इस  खेती  से  उपज

 वृद्धि
 और  बम्बई  पत्तन  न्यास

 कृषि  मंत्री
 पी०  एस०  ) के  अधीन  सेवाओं  से  संबंधित  अधिकांश

 feat  के  बारे  में  फै पडे  fet  जा  चके  हैँ  ।  और  (@)  |  सभी  afear

 कलकत्ता  पत्तन  asa  के  अधीन  वैसी  ही  जो  अब  गन्ने  के  ९०  प्रतिशत  क्षेत्र  में  बोई

 जाती  रोग  और  या  सुखा सेवाओं  से  संबंधित  सिफारिशें  विचाराधीन

 a  |  आदि  को  झेल  सकती  =  ।
 g

 ¥o  से  ५०  प्रतिदिन  |
 डा०  राम  सुभग  सिंह  :  माननीय  मंत्री

 कहते  @  कि  पत्तन  न्यास  के  कर्मचारियों की
 श्री  बो०  पी०  नायर  :  क्या में  जान  सकता

 सेवा  शर्तों  के  बारे में  कार्यवाही  की  जा  चकी  कि इन  रोग  निरोधक  किस्मों  की  बडी

 है  ।  क्या मं  जान  सकता  हूं  कि  इन  सिफारिशों  द.) वि. .च पमान  पर  खेती  करने  में  पुराने  तरीके  की

 के  लाग  करनें  के  बाद  चालक-पदाधिकारियों  अपेक्षा  कुछ  भिन्न  तरीका  काम  में  लाना

 और  पत्तन  के  अन्य  कर्मचारियों को  क्या  लाभ  पड़ता हैं  ?

 होगा ?  डा०  पी०  एस०  देदामख  :  लोगों

 अपनाये  जाने  वाले  खेती  के  तरीकों  में  स्थान श्री  अलग शन
 :  ये  सिफारिशें  कुछ  सेवा

 जसे  चालकों  और  पत्तन  मास्टरों  के  स्थान  पर  कुछ  अंतर  हूं  ।  म॑  नहीं  समझा  कि

 बारे  में  हैं  ।  में  केवल  एक  ही  उदाहरण  दूगा  और  माननीय सदस्य  का  अभिप्राय  किस  पहल  से

 माननीय  सदस्य  स्वयं  प्रतिवेदन  देखਂ  सकते

 @  |  पत्तन  मास्टर  का  वेतन  पहले  १,७००  श्री  ato  पी०  नायर  क्या  में  जान  सकता

 रुपये  था  और  यात्रा-भत्ता  यात्रा के  वास्तविक
 हूं  कि  sara  रोग  निरोधक  किस्म  गन्ने  की  &
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 रेलवे  स्टेशन
 विदित  &  कि  रेलवे  के  माल-डिब्बों  चुके  हैं

 और  रेलवे  स्टेशन  उचित  रूप  में  काम  नहीं AC  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  क्या

 रेलवे  मंत्री  ७  दिसंबर  2eyUy, wl को  दिये  गये
 कर  रहे

 हें  और  रेलगाड़ियां  सदैव  लेट  रहती

 अ्रतारांकित  संख्या  Y&o  के  उत्तर  के
 यदा
 Q

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वोत्तर  श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 हम  स्थिति
 को

 यथा

 रेलवे के  ५०  स्टेशनों के  भवन-चत्वर
 संभव  शिष्ट  सुधारने  की  कोशिश

 कर
 रहे  हैं

 ।

 के  कब  तक  ऊंचा  कर  दिये  जाने  की  है  ?
 श्री  कामत  :  प्लेटफार्म  की  सतह  ऊंची

 रेलवे  और  परिवहन  मंत्रो  के  करने  में  किन  a “~ ae  कारणों  से  रुकावट

 सचिव  शाहनवाज़ :  इस  मामले
 पेदा  आ  रही  है  ?

 की  ब्यौरेवार  जांच  के  बाद  यह  निश्चय  किया

 गया  है  कि  इस  काम  को  एक  कार्यक्रम  के  आधार
 श्री  शाहनवाज़  खां  :  इसका  संबंध  केवल

 एक  स्टेशन से  था  ।  इसका  निर्माण  काफी  ठोस
 पर  दस  स्टेशनों  पर  किया  जाये  ।  ३९  स्टेशनों

 के  प्लेटफार्म  इतने  नीचे  नहीं  हैं  कि  अ्रसुविधा
 हैं  और  प्लेटफार्म  तक  ऊपर  के  पुल  से  जाते

 हो  कौर  एक  स्टेशन  पर  टेकनीकल  कारणों  से  वहां  आप  प्लेटफार्म
 ऊंचा नहीं

 कर  सकते  ।

 सतह  को  ऊंचा  करना  संभव  नहीं  है  ।
 उपनगरीय  रेलवे  सेवा

 पंडित  डी०  एन०  क्या  में  इन
 ६७६.  श्री  टी०  बी०  विट्ठल

 क्या

 दस  स्टेशनों  के  नाम  जान  सकता  हूं
 ?

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 श्री  शाहनवाज़  कमला  कया  यह  सच  है  कि  कलकता

 और  मद्रास  की  उपनगरीय  रेलवे  सेवा  से

 भ्र वता रन गर

 रूपनगर |

 संबंधित  बातों  की  जांच  करने  के  लिये  एक

 विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त की
 जा  रही  है  जॉ

 पंडित  Sto  एन०  क्या  में  जान
 अत्यधिक  भीड़  की  समस्या  के  हल  सम्बन्धी

 सकता  हूं  कि  क्या  इस  fay  रेलवे-खण्ड  के
 सिफारिशें  करेगी  और ;

 लोगों  में  यह  भावना  बढ़ती  जा  रही  है  कि

 रेलवे  के  इस  भाग  में  गोरखपुर
 यदि  तो  इसके  कब

 तक नियुक्त

 होने  की  संभावना
 है  और

 इसमें
 कौन

 कौन

 से  कटिहार  के  खंड  की  कोई  ध्यान  नहीं
 व्यक्ति  होंगे  ?

 दिया  जाता  भर  वहां  पर  यात्रियों  की  सुविधायें

 बढ़ाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ?  रेलवे  तथा  परिवहन
 उपमंत्री  (

 श्री

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  में  निवेदन  करूंगा  :  जी  के
 में

 कि  यह  भावना  गलत  हैं  ।  हम  हालतों को
 और  मद्रास  की  उपनगरीय

 ०

 दिन  के  दौरान  में  अधिक  भीड़  के  पटों  में
 सुधारने के  लिये  भरसक  यत्न  कर  रहे  हे  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  अत्यधिक  भीड़  की  समस्या  की  जांच  करने

 के  लिये  और  उपाय  सुझाने  के  लियें  एक  समिति को  यात्रियों  की  सुविधा के  लिये  बहुत  सारी

 राशि  मिल  रही  है
 ।  बनाने का  विचार  हैं  ।

 पंडित  डो०  एन ०  तिवारी :  क्या  में  जान  समिति  बनाने  और  व्यक्तियों  कै

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  पटना के
 An ०
 alt  चनने  की  व्यवस्था  को  अंतिम  रूप  दिया

 जा
 रहा

 समाचार  म  छपा  हुआ  यह  समाचार  है  और  आशा  वह  after  ही  पूरी  हो  जायेगी
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 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  :
 क न्य, क्या में  जान  श्री  अलगेशन  :  विचार  ऐसा  है  कि  यह

 सरता हूं  कि  क्या  यह  समिति  केवल
 इन  तीन  समिति  केवल  सरकारी  समिति हो  ।  उसमें

 नगरों
 का

 ही  दौरा  करेगी  या  अन्य  ऐसे  शहरों  कुछ  अवकाश-प्राप्त  रेलवे  पदाधिकारी ही  होंगे  ।

 का  जहां  उपनगरीय  यातायात  के  बारे  में
 बम्बई-मंगलौर  रेलवे  लाइन

 कुछ  दिक्कत है  ?

 *E 919,  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :  क्या  रेलवे  मंत्री

 श्री  अलगे शान  :  अभी  तो  इन न्हीं ष  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  : ्य

 शहरों  के  आस  पारस के  उपनगरीय  यातायात
 क्या  बम्बई  तथा  मंगलौर  को  रेलवे

 का
 अध्ययन  करने  का  इरादा  हूँ  ।

 लाइन  से  मिलाने की  कोई  योजना  विद्यमान

 श्री  Zo  बी०  विट्ठल  राव  :  कया  में  यह  (@)  यदि  ऐसा  तो  उसका  व्यौस

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  इस  समिति  से  द्वितीय  क्या हैं  ;  और

 पंचवर्षीय  योजना  का  प्रारूप  तैयार  होने  के
 क्या  इस  लाइन  को  द्वितीय  पंच

 पहले  ही  यह  प्रतिवेदन  दे  देने  को  कहा  वर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में

 श्री  अलग दान  उस  समिति  और  सरकार  ने  कोई  फैसला  किया  हूँ  ?

 वर्षीय  योजना  में  विशेष  संबंध  नहीं  हैं  ।  रेलवे  परिवहन  उपमंत्री

 इस  समिति  से  कुछेक  महीनों  में  ही  अल गें शन )

 ~
 और  दीवा  और

 प्रतिवेदन दे  देने  को  कहा  जायेगा ।  दास गांव  के  बीच  एक  भू-सर्वेक्षण  गया

 है  दासगांव  और  मंगलौर के  बीच भी  एच०  एन०  मुकर्जी  :  चूंकि यह  मानी

 हुई  बात  है
 कि

 देश  में  सब  से  अधिक  सवारी
 वैमानिक  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  हैँ  परन्तु

 अभी तक  कोई  निश्चित  प्रस्थापना  तय  नहीं यातायात  वाले  स्याल दा  स्टेशन  वाले  क्षेत्र  में

 ज्यादा  भीड़  रोकने  का  एकमात्र  उपाय  बिजली  हो  पाई हैं  ।

 अभी  श्री  ा  ।
 से

 गाड़ी  चलाना  ही  सरकार  बतायेगी  कि

 कया  वह  स्याल दा  डिवीजन  में  बिजली  लगाने
 के  कारे  में  जो  काम  काफी  अनिश्चित  समय

 श्री  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  सर्वेक्षण  पूरा

 हो  चुका हैं  ?
 "

 स्थगित  होता  रहा  जल्दी  करेगी
 ?

 श्री  श्री  अलगेशन :  श्रीमान  ।  दीवा  तथा
 अलगे दान :  में  इस  प्रइन  का  उत्तर

 N &  नहीं  दे
 सकता

 कि  स्याल दा  डिवीजन

 दासगांव  के  बीच  सर्वेक्षण  पुरा  हो  चुका

 श्री  do  ato  विट्ठल  राव  :  सर्वेक्षण
 में  बिजली  कब  wat  ।  माननीय  सदस्य  ने

 देखा  होगा  कि
 इस  का  संबंध  बंबई  और  मद्रास

 कई  प्रकार  के  होते  हूँ  उदाहरणार्थ  वैमानिक

 के  उपनगरीय  प्राथमिक  यातायात  सर्वेक्षण
 यातायात से  जहां  बिजली

 लगी  हुई  है  |
 यद्यपि  वहां  के  उपनगरीय विभागों

 तथा  अन्तिम  रूपसे  स्थिति  सर्वेक्षण
 ।

 में  जानना

 मे  बिजली से
 गाड़ियां चलती  तथापि

 वहां  पर  भी  अरि  भीड़  होती  और  य  ह  हूँ  तथा  किस  स्थिति  पर  है
 ?

 इस
 बात  की  जांच  करेगी  |  श्री  अलगेशन  :  यातायात  सर्वेक्षण

 a
 a  |

 भी
 टी०  ao

 विट्ठल  राव
 :

 क्या  समिति

 श्री  जोखिम  आहवा
 :  माननीय  मंत्री

 आप  बहुत  मेहनत कर  के
 उत्तर

 कन्नड़  जिले परिषद्  के  भी  सदस्य  होंगे
 ?
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 में  गए थे  |  क्या  यह  लाइन  उत्तर  कन्नड़  में  प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 जायगी  या  नहीं
 ?

 श्री  बी०  है०  दास  :  क्या  इस  बात  का

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  को  पता  लगाने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है

 जो  सवाल  पुछना  वह  चल  की  मौत  कि  राज्य  सरकारें  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना

 पूछना  चाहिए  ।
 में  की  गई  व्यवस्था के  अनुसार  चारा  उगाने

 श्री  जोखिम  आल्वा  माफ  के  लिए  कार्यवाही  करती  हैँ
 ?

 अध्यक्ष  में  अपने  प्रश्न  को  दोहराऊंगा  ।  डा०  पी०  एस०  देशमुख  च्

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  एल०  बो ०  कुछ  प्रारम्भिक  योजनायें  हैं  जो  कार्यान्वित

 में  दौरे  में  कई  दिन  माननीय  सदस्य  की  जा  रही  हैं  ।  इसके  भारतीय

 के  साथ  रहा हूं
 ।

 इसलिए  इनकी  हिन्दी  ज्यादा
 कृषि  बोर्ड  तथा  पशुपालन  विभाग  के  पशुपालन

 समझ  जाता  हूं
 ।

 भाग  की  हाल  में  रांची  में  हुई  बैठक  में  एक
 बड़ी

 ae  लाइन  कन्नड  पुराना  में  जायेगी  या  नहीं  योजना  बनाई  गई  थी  जिस  पर  ४,  १७,०  ०,०००

 इसका  फैसला  प्राय  ही  कर  सकते  रुपये  का  व्यय  हो  सकता  हैं
 ।

 लेकिन  दीवा-दासगांव बम्बई  प्रदेश  में  है
 श्री  बी०  के०  क्या  सरकार  इस  बात

 जे  सा
 कि

 कहा  इसका पूरा  हो  चुका
 पर  ध्यान  दे  रही  है  कि  कया  राज्यों  में  भूमि

 हैऔर  इसके  बाद  का  फैसला  होगा  ।

 [|
 श्री  डी०  शास्त्री

 :
 में  जान  सकता  हूं

 सुधार  विधान  में  चरागाहों  के  लिए  भी  कोई

 व्यवस्था की  गई  हे  ?
 कि  क्या  दीवा-दासगांव  रेलवे  बम्बई  मंगलौर

 रेलवे  लाइन  का  प्रथम  खण्ड  है  अथवा  कि
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  मैं

 इस
 प्रशन

 की

 qa  सूचना  चाहता हूं  | इसे  ऐसा  समझा  जाता  है  तथा  इसी  विचार

 से  यह  सर्वेक्षण  पूरा  किया  जा  रहा  है  श्री  एन०  ato  जिस
 योजना

 श्री  एल०  बी०  दोस्ती  :  दीवा-दासगांव  पर  कदाचित ४  इरादी  रुपये
 व्यय  हा

 लाइन  का  इस  समय  बम्बई-मंगलौर
 में  उसका  व्यौरा  जानना  चाहता  हूं  प्र

 वह

 की  बड़ी  रेलवे  लाइन  के  भाग  के  रूप  में  सर्वेक्षण
 देश  के  विभिन्  भागों  में  कैसे  चलाई  जायगी

 !

 नहीं  किया  जा  रहा  हैं  ।  यह  एक  स्वतन्त्र  रेलवे  डा०  पी०  एस०  देशमुख :
 योजना  कभी

 लाइन  है  तथा  हम  बड़ी  परियोजना  पर  बाद

 में  विचार  करेंगे  |
 विचार  विमर्श  की  स्थिति  में

 है  और  ग्राम

 कोई  भी  बात  बताना  सम्भव  नहीं
 ह  |

 चारा  उपजाओ
 ''

 आन्दोलन
 श्री  बी०  बने  में  जानना  चाहता  हैं

 FEC,  श्री  बी०  के०  दास  :  क्या  खाद्य  कि  क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 और
 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ने  चारे  के  बारे  में  यह  निश्चित  करने  के  लिए

 क्या  चारा  उपजाਂ
 कि  कौन  सी  भूमि  किस  फसल  शौर

 आन्दोलन  के  लिए  कोई  राशि  पृथक्  रूप  से  प्रकार  की  चरागाह  के  लिए  उपयुक्त  है

 रखी  गई  हैं  ;  तथा  अनुसंधान  योजना
 बनाई  गई  है  !

 यदि  ऐसा  है  तो  PEYY—-NE  के  डा०  पी०  एस०  देशमुख
 मेरा  ख्याल  है

 लिए  कितनी  रानी  पृथक  रक्षित  की  गई  है  ?
 कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्  की  कुछ

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :
 ऐसी  योजनायें  हैं  जिनका  संबंध  घास  के

 (*)  जी  नहीं  ४
 मैदानों  कौर  चराई  के  मैदानों  से  है

 ।
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 कृषि  ऋण
 यदि  पूर्व  सूचना  दी  जाती  है  तो  में  अपेक्षित

 *E So.  श्री  राम  शंकर  लाल  क्या  सच  रे  सकेगा

 वाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  एन०  एल०  जोशी  :  क्या  में  जान

 करेंगे  कि  :
 सकता  हूं  कि  सन्  SS 4v—hy  में  कितना

 लोन  दिया  गया  था  ?
 क्या  बढ़िया

 प्रकार  के
 कृषि  बीजों

 को  खरीदने  के
 लिए  राज्यों  को  १९५५-५६  डा०  पी०  एस०  देशमुख  PQ4Y—LY

 में
 रखी

 तक  कोई  ऋण  दिये  गये  हैं
 ;  कौर

 की  फिगर्स  नहीं  हैं---  की

 यदि
 तो

 ऐसे  ऋण  देने  के  लिए
 मेरे  पास  हैं  ।

 क्या  मुख्य  शर्तें  निर्धारित
 की

 गई  है
 ?

 रूसी  प्रकाशनों  का  विक्रय

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख
 ड

 *६८२.  डा०  रामा  राव  :  क्या  रेलवे

 जी  हां
 ।  ७६३१  लाख  रुपये  ।

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 aa

 रेलवे

 ऋण  लेने  के  दिनांक  से  १८  के  विभिन्न  पुस्तक  स्टालों  में
 रूसी  साहित्य  के

 विक्रय  की  क्या  स्थिति हैं  ?
 मास  राज्य  सरकारों  को  उनका  भुगतान

 रे  a/s  प्रतिशत  की
 दर  या  जब  तक  ऋण

 रेलवे  तथा  उपमंत्री

 अलगे दान  )  :  रेलवे  पुस्तक  स्टालों  में  रूसी

 रखा  दोनों  में  से  जो  भी  काल  कम

 प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  फिर  warts  तथा

 अनिच्छित  प्रकार  की  पुस्तकों  के  विक्रय  की
 श्री  एम०  एल

 ०
 द्विवेदी  :  में  यह  जानना

 चाहता  हैं  कि  सारे  तीन

 परसेंट

 जो  सूद  मां
 अनुमति नहीं  है  ।

 जाता  क्या  स्टेट
 enw

 भी  वही  डा०  रामा  राव  :  FAT  प्रधान  मंत्री  की

 करती  हूँ
 या

 वह  ज्यादा  वसूल  करती  हैं
 ?

 हाल  की  रूस  की  यात्रा  के  विचार
 से

 जनसाधारण  में  रूस  के  बारे  में  अ्रघिक  बातों

 डा०  पी०  एस०  देशमुख
 :

 बिना  पुर्व
 के  जानने  का  सामान्य चाव  में  यह  जान

 के  में
 निश्चित  रूप  से  नहीं  कह  सकता

 ।
 सकता  हूं  कि  कया  रेलवे  मंत्रालय

 इन
 रूसी

 थो  कामत  :  कृषकों को  तकावी  ऋण  पुस्तकों  से  यदि  सरकारी  प्रतिबन्ध  नहीं

 देने  कोई  सरकारी  प्रतिबन्ध  है  भी  नहीं--कम  से

 से  जिन  पर  अघिक  दर  पर  सूद  लिया

 गाता  है  जैसा  कि  यहां  मेरे  मित्र  ने  उल्लेख
 कम  अप्रत्यक्ष  प्रतिबन्ध  को  हटायेगा

 ?

 फिया  बया
 राज्य  सरकारें

 oft  सरकार  से  श्री  अलगे दा नः  मे  रा  ख्याल  है  कि  यह  कोई

 करती  हैं
 या

 नहीं
 ?

 उचित  या  संगत  set  नहीं  में  ने  बताया

 था  कि  हमें
 मिक्स  या  एंजिल्स डा०  पी०  एस०  देशमुख  इस  योजना

 .

 दैत्य

 राज्य  सरकारों  कृषकों को  ऋण
 आदि  जैसे  लेखकों  की  रचनाओं  के  जो

 देने
 अब  उच्चकोटि  की  मानी  जाती  रेलवे

 कि  में  सहायता  करना  है
 ।

 में  बता  चुका  हूँ

 मैरे  पास  इसकी  विस्तृत  सूचना  नहीं
 ह  पुस्तक  स्टालों  पर  बेचे  जाने  क  लिए  कोई

 राज्य  सरकारें  f  ब्याज  लेती  हैं  ।  आपत्ति नहीं  है  |
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 श्री  पी०  राम स्वामी  :  क्या  यह  सही  नहीं

 नीय  मंत्री  ने  उत्तर  दिया है
 कि  कुछ  पुस्तकों  है  कि  इसके  पेशतर  भी--बाटल  ट्रेन  चलाने  के

 पेशतर  भी--एक  संबंध  रल  चलाई  गई  थी  ? के  लिए  अनुमति  क्या  रेलवे  मंत्रालय  एसी

 रूसी  रचनाओं  की  एक  नामावली  बनायेगी

 जिनका  विक्रय  रेलवे  पुस्तक  स्टालों  पर  नहीं
 से  पहले  एक  शटल  ट्रेन  सिकन्दरा बाद  कौर

 होना  चाहिए  ?

 महबूबनगर  के  बीच  चलती  थी  ।  वही  गाड़ी

 श्री  अलैहदा  :  हमें  कवल  एक  ही  पा  aa  द्रोणाचल  तक  चला  दी  गई  है  ।

 की  रचनाओं  में  इतनी  अभिरुचि  नहीं  रखनी

 जो  पी०  राम स्वामी  :  क्या  इस  सिलसिले

 में  जनता  की  तरफ  से--आंध्र  श्र  हैदराबाद
 नामावली  प्रस्तुत  करेंगे  तो  निश्चय  ही

 उसकी  जांच
 की

 जाएगी  भौर  वे  समस्त
 सरकारों  की  तरफ  से--कोई  मांग  हुई  थी  कि

 एक  गाड़ी  शर  बढ़ाई  जाय
 ? जाएं  जो  किसी  प्रवृत्ति  विशेष  पर  आधारित

 नहीं  उनके  विक्रय  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।
 श्री  शाहनवाज़  खां

 :
 कुछ  मांगें

 भी  हुई

 थीं  ate  रेलवे  मिनिस्ट्री  भी  उन  मांगों  से
 थ्रो  रघु रा मंथा  :  डा०  रामा  राव  द्वारा

 उठाए  गए  प्रशन  की  दृष्टि  में  यह
 इत्तिफ़ाक  करती है

 ate  उसने
 सीकरी  नाबाद

 से  महबूबनगर  तक  के  लिए  एक  दम
 जान  सकता फि  प्रधान  मंत्री  की  रूसी

 को  बड़ी  ऊंची  रायल्टी  दे  रखी
 हूँ

 ।  उम्मीद

 पात्रा  के  पश्चात  इस  देश  में  प्रवृत्ति  विशष

 है  कि  जैसे  हमारे  पास  पैसंजर  वैसे  ही
 की  रचनाओं  के  खाने  में  कोई  कमी  हुई

 एक  शटल  ट्रेन  चला  दी  जायगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम
 श्री  पी०  रामस्वांमी  :  इंटीग्रेशन  के

 पहले अगला  प्रदान  लेंगे  ।

 जब  सबर बन  ट्रेन  चलायी  जा  सकती  थी  a

 शटल  रेलवे  सेवा  ए  दी  a
 आज  की  हालत  ६  साल  के  बाद

 ,
 जले

 लदी  चलाने
 में  क्या  तकलीफ

 हैं
 !

 च, च्च् रलव  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 श्री  शाहनवाज खां  :
 जैसा

 किं
 मै  अर्ज  कर

 मी  नहीं
 क्या  यह  सच

 है  कि  गत  युद्ध के  चुका हूं  गाड़ियों  की  तादाद  में  कोई  के

 मध्य  तक  सिकन्दरा बाद  और  महबूब  ATX  हबीब
 नगर

 की  गयी  है  बल्कि  वह  गाड़ी
 बीच  एक  शटल  रेल  सेवा  और  द्रोणाचल  तक  urate  कर  दी  रा  यी

 यदि  तो  बया  इस  सेवा  को  जेसे  ही  हमारे  इंजिनों  की  तादाद  बढ़ती  है  हम

 पुन  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?  उसे  बढ़ायेंगे  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के
 चोरी  का  परिवहन

 (*)  जी

 हां  ।  *E cS.  श्री  विनती  मिश्र  क्या  खार

 और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 द्रोणाचल  के  बीच  ges  रेल  आरम्भ  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 गई  है  और  इसलिए  सि  फरीदाबाद  ने  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  गन

 क्षेत्र  में  अरब  भी  यह  सुविधा है
 ।  भेजने  के  लिये  सुगम  साधन  नहों
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 के  लिये  सुविधा  देने  के  हेतु  ट्रामा  लाइन  डालने  श्री  विनती  मिश्र  एसे  एशिया  वाले

 के  लिये  धन  दिया  जहां  पर  कि  दूर  से  कत  लाना  होता

 यदि
 अगर  सरकार  स  ट्रायल  लाइन  चलान  लिए

 तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम
 अनुदान  मांगें  तो  क्या  सरकार  उनकों  अनुदान

 क्या  हू
 देगी ?

 प्रत्येक  राज्य  को  कितना-कितना
 में  समझता  ह  a  कि अध्यक्ष  महोदय

 धन  दिया  गया  ate
 ऋण  राज्य  सरकारों  के  लिए  है  ।  यह  राज्य

 सरकारों  का
 काम  है  कि  वे  निकाय  करें  कि जिन  क्षेत्रों  में  ट्राम वे  लाइन  डाली

 वाली  है  क्या  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  योजना
 ऋण  HY  बांटा  जाये  ॥

 बनाई  गई  है
 ?  श्री  विनती  मिश्र  :  चंकी  dea  गवर्नमेंट

 केन  डेवलप्मेंट  का  काम  करती  ह  इसलिए
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  क्या  सेंटर  गवर्नमेंट  इस  काम  को  करेगी  ?

 एक  विवरण  जिसमें  अपेक्षित

 जानकारी  दी  गयी  सभा  की  टेबल  पर  रख
 अध्यक्ष  महोदय  :  सेंट्रल  गवर्नमेंट  तो  लोन

 दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  4,
 स्टंट  गवर्नमेंट  को  देती  ह  सनौर  eee  मीनमेख

 रुपया  बांटती  ह् अनुबन्ध  संख्या  जे

 श्री  विनती  मिश्र  :  अगर  बिहार सरकार श्री  विभति  मिश्र  विवरण  को  देखने

 इस  तरह  का  अनुदान  मांगें  तो  क्या  से  ट्रक स  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने
 जो

 रुपया  दिया
 देगी  ?

 है
 वह  एक  ही  प्रोवाइडर  को  98  लाख  रुपया

 दे  दि दया हूं  ।  क्या  सरकार  कौर  फैक्टरी  वालों  खाद्य और  कृषि  मंत्री  To  पी०

 को  जो  दूर देहात  से  गन्ना  लाने  के  लिए  जब  कभी  ऐसा  प्रश्न  उठेगा  तो  उस  पर

 दरख्वास्त  दे  चुके  रुपया  देगी  ?
 हमदर्दी  से  विचार  करूंगा  ।

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  हमने  रुपया  भविष्य  निधि  १९५२

 स्टेट  गवर्नमेंट  को  दिया  ह  ग्रोवर  स्टेट  गवर्नमेंट  *ECY  श्री  तुषार  चटर्जी
 :.  कया  श्रम

 ने  एडवांस  किया है  एक  ही  प्रोपराइटर  को  मंत्री  २८  2EYY  को  पुछ  गए  तारांकित
 दिया

 गया है  इससे  मालम  होता  है  कि  उसके  प्रश्न  संख्या  २६९२  क  उत्तर  क  सम्बन्ध

 पास  कुछ  ऐसी  स्कीम  है  जिससे  कि  काश्तकारों  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 और  वहां  के  रहने  वालों  का  फायदा
 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम

 थी
 विभूति  मिश्र  :  क्या  सरकार  को  पता  की  धारा  १७  के  अन्तर्गत  मुक्त  रखी  गई

 फैक्ट  रियों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रयास  बाड़  की हैकि  एम०  पी०  शुगर  ग्रोवर

 स्थापना  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई बना  शुगर  मिल्स
 ने  रोड  ट्रांस्पोर्ट  के  लिए  अपनी

 च्  किया  कौर स्कीम
 बहुत  पहले  से  बनाकर  दें  रखी  है  ?

 यदि  नहों  तो  फैसला  करन  म
 डा०  यी०  एस०  देशमुख :  फिलहाल  मेरे

 पास
 हेड  कितनी  देर  लगेगी  ?

 इन्फॉरमेशन  नहीं है  ।  अगर  मेम्बर

 श्रम  JIA  श्री  आबिद हब  फिर  से  सवाल  करेंगे  तो  इसका  जवाब
 दिया  जायगा  ।  कौर  सरकारों
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 तथा  न्यास  के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  उनकी
 भारत

 में  ढलाई

 विचारों  में  बहुत  अन्तर  सरकार  के  कोई  प्रयत्न  किए  गए

 समझती  हैं  कि  राज्य  सरकारों  से  अग्रेतर  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 परामर्श  के  बिना  किसी  फैसल  का  करना  उचिंत
 अलगे शन  से  एक  विवरण

 नहीं  होगा  ।  में  यह  ठीक-ठीक  नहीं  बता  सकता  जिसमें  दरपे  गीत  सूचना  गई  सभा

 कि  फैसला  कब  तक  हो  सकता  |  पटल  पर  रखा  जाता हैं  ।  परिशिष्ट

 श्री  तुषार  चटर्जी
 :

 में  जान  सकता  हूं  ५,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ७]

 कि  फैसला  करने  में  क्या  रुकावट  है  ?
 श्री  एस०  वी ०  राम स्वा मो  :

 इस  विषय
 के

 श्री  आबिद  अली  :  मेंने  इसका  अभी  एक  पहले  प्रइन  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया

 उत्तर  दिया  है  ।
 था  कि  इस्पात के  मूल  ढाँचे  का  मूल्य इंजन

 के

 श्री  तुषार  चटर्जी
 :  wet  यह  है

 कि
 मूल्य के  लगभग  ६६  प्रतिशत के  तुल्य  होता  है  ।

 इतने  मतभेद  की  परिस्थिति  में  सरकार  इस  यदि  ऐसा  हं  तो  इसका  आयात  कयों  किया  जाता

 मामले  पर  गम्भीर  रता पूर्ण
 विचार  करके  कोई

 फैसला  क्यों  नहों  करती  ?  श्री  अलगे हान  :  कारण  बता  दिया  गया

 श्री  आबिद  अली
 :  हम  राज्य  सरकारों  है  ।  जहाँ  तक  ढांचे  के  मूल्य  का  सम्बन्ध एक

 से  बरामदा  कर  रहे  इसके  बिना  किसी  ढांचे  का  मूल्य  सहित  2,238,000

 maa  का  करना  सम्भव  नही ं|  होता  है  ।  इसका  आयात  क्यों  किया  जाता  है

 श्री  टी०  alo  विट्ठल  राव  :  कौन-कौन
 इसका  कारण  बताया  जा  चुका  ह  ।

 हम
 इसके

 से  राज्य  इस  विधान  के  विरुद्ध  हैं
 ?

 भ्र ति रिक्त  श्र  आयात  करने  का  विचार  नहीं

 श्री  आबिद  अली  :  ऐसा  बताना  सम्भव  कर  रहे हैं  ।  यह  केवल  प्रयोगात्मक है  जिससे

 नहीं है  प्रभुत्व हो  सके  |

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  इस  समर्थ

 रेलवे  इंजन  तथा  डिब्बे आदि

 FEE,  श्री  एस०  वी०  राम स्वामी  :  क्या
 मूल  ढांचों  तथा  लोहे  के

 facies  र
 को;्रसीमिर्त

 संख्या  में  ढाला  जाता  हूँ  ।  कया

 रेलवे  मंत्री
 २६  १९५५

 को पूछे गए

 तारांकित संख्या  ८७  के  उत्तर  सम्बन्ध
 किया  जायेगा  जिससे  इन  मूल  ढांचों

 तथा

 इस्पाती  सिलेंडरों  का  विदेशों  से  रायात  न

 हीं

 में  येह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 सके ?

 सरकार  की  इस  नीति  के  विचार
 श्री  अलगे दान  :  हम  इन

 इस्पाती
 ढाँचों

 से  कि  हमें  यथाशीघ्र  शत  प्रति  शत  भारतीय
 तथा  इस्पाती  सिलेंडरों  को  ढालने की

 सामर्थ्य
 x

 इंजन  बनाने  इंजनों  के  तथा
 बढ़ा  सकते  परन्तु  इस  समय  तो  हम

 कंवल  ज

 सिलिंडरों  को  बाहर  से  प्राप्त  करने  के
 के  fared at at art TE! को  ही  ढाल  रहे  हैं  ।

 कया  कारण  क्या में  जाने
 श्री  गुण  एन०  मुकर्जी

 :

 क्या  के
 सकता  हूं  कि  क्या  एकस्व  विधि

 निर्वेन्धनों
 दें

 इंजनों  के  तत्स्थानी  भागों के  aaa  की
 कारण  प्रश्न  में  बताई  गई  वस्तुझ्नों  की

 भ्र नुम ति दी  जाती  है  1  उत्पादनਂ हम  नहीं  कर  सकते
 तथा  यदि  at

 क्या  कोई  नए  बार्डर  )  तो  क्या  इन  कुछ  एकस्व  निधियों  ~

 विदेशों  में  दिए  गए  हैं  waar  उनके  दिए  जाने  का  देशों  के  हम  परि वंचना  नहीं  कर

 |  विचार  और  जिससे  हम  आत्मनिर्भर  हो  जायें
 !
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 श्री  अलगे शन  :  माननीय  सदस्य  ने  जिन  श्री  के०  सी०  सोनिया  :  कब  तक  यह

 fraerat  का  वर्णन  वह  कुछ  ही  सभी  एस्टीमेट  वर्ग रह  बन  जायगा  ?

 हीं  ।

 श्री  शाहनवाज खां  :  यह  तो  हमारे  बस

 सागर  जिले  में  पल  की  बात  नहीं  है  ।
 वह  तो  स्टेट पी  ०  डबल्य ू०  डी०

 से
 झ्रायगा  |  हम  तो  उसका  जवाब  नहीं  दे

 *edy.  श्री  क०  सो०  सोनिया  :  क्या
 वही  दे  सकते  हैं  ।

 यरिवहून  मंत्री  १४  a
 १९५४  को

 श्री०  के०  सी०  सोनिया :  एक  पुल  का  जो
 दिये  गयें  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  SAY  केਂ

 एस्टीमेट  बन  गया  है  उसका  काम  कब  शुरू उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 होगा  ।

 श्री  दाहनवाज्ञ  खां  बहुत  जल्दी  शुरू
 मध्यप्रदेश  के  सागर  जिले

 हो  जायगा  ।  में  श्रानरेबिल  मेम्बर  की
 में  राष्ट्रीय  पथ  संख्या  छब्बीस  पर  चार  छोटे

 तसल्ली  के  लिए  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  ६

 पुल  बनाने  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया
 लाख  रुपया  सेक्शन  हो  गया  है  यह  जितने

 यदि  तो  wa  तक  कितनी  प्रगति
 भी  पुल  हैं  वह  सब  मौजूदा  पंच  साला  योजना  में

 हुई  बन  जायेगें  ।  बहुत  ज्यादा  इन्तिजार  नहीं

 करनी  पड़ेगा  |

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव

 {at  शाहनवाज  :  नहीं  |  गन् टूर  रेलवे  लाइन  के
 ऊपर  पुल

 चारों  पुलों  के  स्थानों  का  निर्णय  *E06.  श्री  एस०  वी  एल०  नसीम

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि हो  गया  देहार  नाले  का  रूपांकन  परिवहन

 मंत्रालय  के  सड़क  विभाग  में  तैयार  किया  जा  गुन्टूर  की  लाइन  पार  करने  के  स्थान  अर्थात्

 रहा  बाकी  तीन  पुलों  की  विस्तृत  योजनायें  लैवल  क्रासिंग  पर  ऊपरी  पुल  बनाने  का  कार्य

 कब  प्रारंभ होगा  ? शौर  प्राक्कलन  कभी  राज्य  के  जन  कार्य  विभाग

 से  प्रतीक्षित  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा-सचिव

 थी  के०  सी०  सोनिया :  सरकार  की  तरफ  शाहनवाज़  खां
 )  :

 गुन्टूर  की  वर्तमान

 लैवल  क्रासिंग  पर  ऊपरी  पुल  बनाने  का  काय से  पिछली  बार  जवाब  दिया  गया  था  कि

 तभी  प्रारंभ  होगा  जब  गुन्टूर  नगरपालिका
 ~

 सन
 {&4n FT ag are में  यह  काम  शुरू  हो  जायगा

 दस ह
 बय

 का
 क्या  कारण  है  ?  अधिकारी इसके  निकट  की  सड़कों

 हिस्से  का  कार्य  प्रारंभ  कर
 देंगे

 ।

 थी  aerate  खां  :  देहार  नाले  के
 श्री  एस०  ato  एल०  नरसिंह  :  क्या

 में ऊर  जो  पुल  है  उसके  लिए  एस्टीमेट्स  वगैरह

 तैयार  होंगे
 ।

 जिस  जगह  पर  पुल  बनना है
 जान  सकता  हूं  कि  मूल  प्राक्कलन  कया  था

 तथा

 वह  भी  ते
 क्या  इस  पुल  के  निर्माण

 के  प्राक्कलन  में  कोई

 हो  गयी  है
 ।  उसका  नमूना  यहां  पर

 पि  परिवर्तन gat  है  ? मिस्ट्री  आफ  रोड  fare  में  तैयार

 श्री  शाहनवाज़
 समय  बीतने  के

 बाकी  तीन  पुलों  के  बारें  में  स्टेट
 पी०

 डाकू
 डी०  से  कुछ  श्र  बातें  ait

 साथ  इसमें  बड़ा  परिवर्तन  हुआ

 उसका  इन्तिजार  किया  जां  रहा  PERE  से  यह  प्राक्कलन  कई  बार  बनाये  गये

 756  LSD..2
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 2eyoF में  हमने  मद्रास  सरकार
 को

 सलाह
 इन  क्षेत्रों  में  पदों  की  हानि  की  भी

 कोई  सूचना  मिली
 दी  थी  कि  इस  ऊपरी  पुल  को  बनाने  में  लगभग

 ५  लाख  रुपया  व्यय  होगा  ।  अब  ब्यौरेवार  डा०  पी०  एस०  देशमुख :
 जी  नही ं।

 जाँच  के  पश्चात्  हम  इस  निश्चय  पर  पहुँचे  जो  कुछ  में  जानता  मेंने  अपने  उत्तर

 हैं  यह  व्यय  92°24 Ae BIg लाख  रुपये  होगा  तथा  विवरण  में  बता  दिया है
 ।  जोधपुर  से

 लगभग  ४०००  अन्य  स्थानों
 पर  जायें

 श्री  एस०  ato  एल०  नरसिंह  क्या  में
 गये  में  नहीं  जानता  कि  ae  कोई  भी

 जान  सकता  हूँ  कि  इस  कार्य  का  प्रबन्ध  केन्द्रीय
 आंकड़े  प्राप्य हैं

 सरकार  के  अधीन  होगा  अथवा  नगर
 श्री  कासली  वाल  :  क्या  में  जान  सकता  हूं

 पालिका  तथा  aad:  रेलवे  अधिकारियों  के
 कि  क्या  सरकार  को  राज्य  सरकार  से

 हाथ  में  होगा  ?
 ष्टि  की  विद्यमान  परिस्थिति  के  कारण  अनाज

 श्री  अल गेद हान  :  रेलवे  केवल  ऊपरी  पुल
 की  अनुमानित  उत्पादन  मात्रा  में  हानि  की

 प्रतिशतता  का  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ अपने  व्यय  से  बनायेगी  तथा  नगरपालिका  इसके

 निकट  की  सड़के  अपने  व्यय  से  बनायेगी  |  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  ए०  पी०

 :  अब  तो  वहाँ  पर  वर्षा  हो  गई  है  रोक

 राजस्थान  में  अभाव  परिस्थिति  कुछ  चिन्ता  की  बात  नहों  है  |

 att  बलवन्त सिह  महता
 :  क्या में

 जानें
 *ER 0.  कासलीवाल :  क्या  खाद्य

 और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सकता  हूँ  कि  क्या  आपतकालीन  दशा

 क्रय  मूल्य  पर  ही  राजस्थान  को  जनता
 क्या  सरकार  का  पश्चिम

 तथा  दक्षिण
 राजस्थान  वर्षा  न  होने  कारण

 को  अनाज  देने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 विद्यमान  अत्यधिक  अभाव  की  परिस्थिति
 श्री  ए०  पी०  जो  मदद  दी  जाती

 की  कौर  आर्कषित  किया  गया  है  अनाज  को  सस्ता  बेचने  उसके  लिये  at

 नियम  बना  हुआ  है  कि  अगर  दो  करोड़  रुपये

 क्या  सरकार  जानती  है  कि  भूसे  तक  उसमें  खर्च  होगा  तो  पचास  प्रतिशत  क़द्र

 के
 अभाव

 के  सुखे  क्षेत्रों  से  et  को  से  दिया  जायेगा  और  जी  २  करोड़  से
 ऊपर

 अधिक  संख्या  में  अन्य  स्थानों  पर  ले  जाया  जा
 का  खर्चा  होगा  तो  जितना  ऊपर  का  खर्चा

 रहा
 उसमें  ७४  प्रतिशत  केर  से

 क्या  अभी  राजस्थान  में  अनाज  जायेगा |
 के  मूल्य  एकदम  बहुत  चढ़  गए  ate  क्या  में

 श्री  बलवन्त fag  महता
 :

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  पूछ  सकता हूँ  कि  फीडर  डिपोज़  कायम  करत

 में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  की  जो  हमारी  पुरानी
 पद्धति  at  उसे

 नष्ट  हो  जाने  से  पशतूनों  का  बहुत
 हास  हो  रहा

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  )

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 है  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  की

 रखा  जाता
 है

 ।  परिशिष्ट  ५,
 ऐसी  राय  दी  है  कि  वे  पुरानी

 पद्धति  को  फिट

 जारी
 अनुबन्ध  é]

 श्री  ए०  पी०  wa  राज्य  सरकारें

 श्री  कासलीवाल :  व्या में  जान
 सकता  अपनी  बुद्धि  रखती  हैं  कौर  जो  मुनासिब

 हूं  कि  क्या  सरकार
 को  अभाव  परिस्थितियों  के  वह  वे  करेंगी ।
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 श्री  कर्मी  fag जी  क्या  x =  सम  १३  विदेशी  मास्टर हैं  परन्तु  इस

 सकता  हूं  कि  राजस्थान  में  वर्षा  के  समय  भी  २८  भारतीय  मास्टर  उसमें

 बार-बार  कम  होने  के  कारण  सरकार  कार्य  कर  रहे  जहां  तक

 नहरਂ  को  द्वितीय  ea  वर्षीय  योजना  कारियों  का  केवल  2 प्रशन

 में  बनाने  का  विचार  करेगी  ?
 मुख्याधिकारी  हैं  जब  कि  ४१

 श्री  ए०  पी०  जन :  इस  प्रशन  को  मेरे  भारतीय  मुख्याधिकारी  तटीय  नौवहन  रों  कार्य

 मित्र  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  से  पुछना  ठीक  कर  te  एक  पदाधिकारी  के  इंजीनियरों

 तथा  नौ-परिवहन  में  प्रशिक्षण  देने  में  काफ़ी फिर  भी  मेरी  सूचना  के  अनुसार

 स्थान
 में  नहरें  बताने  की  कुछ  प्र स्थापनाएँ  की  गई  अधिक  समय  लगभग  ७  से  &  लग

 हैं  जाते  हूं  ।  हम  तीन  वर्षों  में  अपन  व्यापारिक

 भारतीय  नौवहन  नोबल  में  भारतीय  पदाधिकारियों  के

 क्या *६९१.  श्री  एच०  एन०  मुकदमों  fat  करने  में  सम  होंगे

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  एच०  एन०  मुझे  यह  भी

 )  भारतीय  तट यात्रा  तथा
 ज्ञात  हुमा  है  कि  Reve  में  ko  लड़के

 जाने  वाले  जहाजों  अलग  अलग  कितने
 आपातकालीन  तौर  पर  प्रशिक्षित  किये

 विदेशी  तथा  मुख्य  पदाधिकारी  के
 गयें  थे  जब  कि  प्रशिक्षण  पोत

 पदों  पर  काय  कर  रहे  हैं  ;  पर  सामान्य  प्रशिक्षण  जारी  ari  afe

 क्या  यह  सच  है  पि  इन  पदों  के  ऐसा है  तो  यहाँ  प्रशिक्षण  सुविधायें

 इस  समय  भारती+  पदाधिकारी  देने  तथा  के  अतिरिक्त  अन्य

 पर्याप्त  संख्या  में  प्राप्य  नहीं  और  जहाजों  पर  प्रशिक्षण  व्यवस्था

 यदि  तो  भा  रतीय  पदाधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है

 तथा  इंजीनियरों  पर्याप्त  संख्या  में  प्रशिक्षित  जिससे  एक  निश्चित  तिथि  तक  सभी

 भारतीय  जहाजों  पर  भारतीय  नागरिक करने  के  लिये  बया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 ही ta  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 माननीय  सदस्य :  site  एक  विवरण  श्री  अलगे  शव

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  विवरण से  देख  सकते  हैं  कि
 परिशिष्ट  k,  अनुबन्ध  संख्या  ९]  में  केवल  नेविगेशन  प्रशिक्षण  ही  होता

 जी
 है  इंजीनियरिंग  जहाज

 थी  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 विवरण  से  इंजीनियरिंग  प्रशिक्षण  के  निदेशन  कार्यालय

 में  होता  तथा  श्री  हम  to  लड़कों गात

 होता  है  कि  तटीय  नौवहन  में  भी
 १३

 मास्टर  तथा  ३  मुख्याधिकारी  विदेशी  हैं  को  दोनों  भागों  में  भरती
 +र

 रहे

 जबकि
 वह  भारतीय  नागरिकों  के  लिये ही  इससे  अधिक  लड़कों  को  भरती  करने

 निश्चित हैं
 ।  ब्या  सरकार बता  सकती  है  कि  पर  उनको  नियुक्त

 भी  करना

 उस
 कार्य  को  भारतीय  पदाधिकारी  कब  तक

 क्योंकि  जब  यह  लड़के  उत्तीर्ण  उनको bat भ्र पने  हाथ  में  ले  भारतीय

 =a} भी  अलगे शन
 :  जहां  तक  aca  करना  पढ़ेगा  ।  मेरे  विचार

 से
 इस  समय

 yo  पर्याप्त  हैं
 | का  सम्बन्ध  है  यह  सत्य  है  कि



 मौखिक  उत्तर  ९५८ ake  मोदी  उत्तर  १२  अगस्त  १९५५

 टेलीप्रिटर  की  लाइनें  वह  किस  प्रकार  से  ह्झ्ना  ग्रोवर  उससे  सरकार

 को  कया  हानि  हो  रही  है
 ?

 ६९२.  शची  एम ०  एल०  द्विवेदी  क्य

 संचार  मंत्री  २३  2ey¥  को  उनके  श्री  राज  बहादुर
 :  जो  नियम  ग्रोवर  जो

 द्वारा  सभा  में  दिये  गये  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  उनके  साथ  मुत्ताहिदा  उनके  श्रतुसार

 सें  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  जो  कुछ  भी  मेसेजेस  इन  सकी  के  ऊपर

 टेलीप्रिंटर  लाइनों  के  दुरुपयोग
 भेजे  जा  सकते  वह  केवल  पत्रों  में  प्रकाशन

 के  लिये  कितने  लोगों  को  wa  तक  दंड  के  लिए  समाचार  होंगे  भ्र  वह  ऐसे

 दिया  भ्र ौर  होंगे  जो  प्रेस  टेलीग्राफ़  मेसेजेस  की

 उन्हें  किस  प्रकार  का  दंड  दिया
 भाषा  में  राते  होंगे  ।

 गया ?
 इन  एजेंसियों  ने  इन  टेली प्रिंटर  लाइनों

 का  इस  तरह  मिसयूज़  किया
 fe

 बजाय संचार  उपमंत्री  राज

 ख़ाली  समाचारपत्रों  को  मैसेजेज  भेजने  के

 wie  कुछ  ऐसे  aafret  की

 उन्होंने  प्रेस  में  पब्लिकेशन  के  पहले
 लाईनें  जिन  पर  दु  पयोग  देखने  में

 सब्सक्राइबर  को  मिनट  मिनट  arte

 उन्हें  सम्बन्धित  समाचार-एजेन्सियों

 से  हटा  लिया  गया  है  ।
 कमर्शियल  कोटेशंज़  कौर  रेट्स  भेजे

 कुछ  कमर्शियल  फर्म्स  भी

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  में  जानना  टिकर  कनेक्शन  व्यापार  के  फर्मों  को

 a
 चाहता  &  कि  ऐसी  कितनों  टेली प्रिंटर  देना  कहाँ  तक  कानूनी  था  या  dart

 की  लाइनें  हं  जिन  पर  दुरुपयोग  देखने  में  या  कहां  तक  ठीक  था  या
 ठोक

 नहीं

 राजा  था  श्र  जिनको  सरकार  ने  बंद
 यह  दूसरा  सवाल  है  लेकिन  उन

 पर

 बाज़ार  का  भाव  कौर  मिनट  टु  मिनट कर
 है

 ate  जिन्होंने  किਂ यह

 श्राइवासन  दिया  था  fe  वह  उसका  रेट्स के  कोटेशंज़  दिये  गये
 शौर

 भेजे |  दस
 दुरुपयोग  नहीं  करेंग े?  उनके  प्राइवेट  मेसेजेस  भी

 दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  मोनिटरिंग

 श्री  राज  बहादुर :  TTo  ato  शनाई
 उन  सकता की  की  गई

 कौर
 इस

 तरह  की

 AX  यू०  पी०  कराई  इन  समाचार  एजेंसियों  वह
 मिसयूज़ डिटेक्ट  गया

 के  पास  टेलीप्रिंटर  थे  ।  प्७  पी०  भाई के  उपरोक्त  ATARAH  ऐक्शन  लिया
 गया

 |
 पास  न्यु  देहली  से  न्यू  देहली  से

 क्या
 मुजफ्फरनगर  न्यू  देहली  से  लुधियाना  एम०  एल०  द्विवेदी

 के  सयासी  थे  जिनको  इस  सरकार को  इनके  दुरुपयोग
 से  जो

 हानि  ह

 चार  एजेंसी से  हटा  लिया  गया  पी०  वह  उनसे  मांगा  जा  रहा  है  ग्रोवर
 क्या

 व

 fo  प्राई ०  के  पास  इन्दौर  की
 टेलीमिटरर

 टली प्रिंटर  लाइन  उसको  भी  डिस् कनेक्ट  लाइनें  मांग रही  हें  ?

 कर  दिया गया  हैं  ।  यह  एक्शन  इन  सीटों
 श्री  राज  बहादुर

 :  माननीय  सदस्य
 को पर  दुरुपयोग  बंद  करने  के  ख़ातिर  लिया  गया  |

 इस  बात  का  ध्यान  रखना  चा  हिए
 कि  यहं

 श्री  एम०  एल०  त्रिवेदी  में  यह  दोनों  समाचार  एजेंसियां
 अपनी

 जानना
 चाहता हूं

 कि
 जो  दुरुपयोग  sur

 [  हैं  जो महत्वपूर्ण  समाचार  एजेंसी



 सपर  नाव मोदी  न  उत्तर  १२  अगस्त  १९५५  मौखिक  उत्तर  ९६०

 के  विभिन्न  समाचारपत्रों  को  समाचार  at  दाहनवाज्ञ खां  :  यह  एक  बड़ा

 देती हैं
 झर  हमारी  यह  इच्छा है

 कि  उनको  me  इसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना

 हम  अधिक  से
 प्रतीक

 दे
 सकें  की  आवश्यकता gl

 शौर  इस  कारण  टेली प्रिंटर  सयासी  की  श्री  डी०  ato  फार्मा  भें  जानना

 उनकी  मांग  पर  विचार  करते  समय  हमें  चाहता  हूँ  कि  क्या  प्राविधिक  विशेषज्ञों

 उन  सारी  चीज़ों  को  शीरानी  दृष्टि  नी
 ने  यह  बताया  हैं  कि  जिन  रास्तों  पर

 सामने  रखना  पड़ता है  हमारी  रेल की  पटरियाँ  बिछी  हुई  हैं  उनके

 इंजिन  डिब्बे  आदि

 लिये  ये  इंजिन  ठीक  नहीं हें  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रो

 श्री  डी०  सो  ०  झामा  :  कया  बी०  :  हमारे  प्राविधिक  विशेषज्ञ

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 भिन्न-भिन्न  देशों  के  निर्माण  केन्द्रों  में  इन

 ~
 क्या  सरकार  ने  कनाडा की

 इंजिनों का  निरीक्षण  करने  जाते  जब

 तक  वे  संतुष्ट  न  ये  इंजिन  स्वीकार किसी  फर्म  के  साथ  रेलवे  इंजिन  प्राप्त

 करने  के  लिये  कोई  संविदा
 किया

 नहीं  किये  जात े।

 श्री  Sto  सी०  फार्मा  प्रथम  पंचवर्षीय
 यदि  तो  उस  फर्म  नाम

 योजना  में  भारत  में  कितने  इंजिनों  के क्या
 निर्माण  का  लक्ष्य  था  कौर  क्या  द्वितीय

 उस  फर्म  द्वारा  जाने  पंच-वर्षीय  योजना  के  लिये  लक्ष्य

 निश्चित  किया  गया है  ? वाले  इंजिनों  की  संख्या  कितनी  शरर

 a
 श्री  दाहनवाज्ञ at:  पहले  तो

 उनका  मूल्य  कितना  हैं
 ?

 रंजन  लोकोमोटिव  लक्ष्य  १२०

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्रो  के  सभासचिव  इंजिन  प्रति  वर्ष  उसे  २००

 शाहनवाज़  खां  )  :  जी  इंजिन  प्रतिवर्ष  कर
 गया

 कोलम्बों  योजना  के  अ्रन्तगंत १२० १२०  श्री  मुही उद्दीन
 :  यह  गया  है

 इंजिन  कनाडा  सरकार  से  प्राप्त  होंग े।  कि  कनाडा  के  इंजिन  का  मूल्य
 we

 लाख

 रुपये  होगा  ।  में  जानना  चाहता  हूँ  फि
 ted  कैनेडियन  लोकोमोटिव

 ।
 इसकी  तुलना  में  चित्तरंजन  के  एक  इंजिन

 का  मूल्य  कितना होगा  ?
 १२०  ।

 श्री  शाहनवाज़ खां  मेरे  अनुमान

 रेलवे  मंत्रालय  को  भाड़े  के  से  उसका  मूल्य  लगभग
 ५

 लाख  रुपये
 भुगतान  सहित  प्रत्येक  इंजिन  का  मूल्य  किन्तु  हो  सकता  है  कि  मेरा  अनुमान  ठीक
 नेगी  ४४  लाख  रुपये

 a  श्री  सारंग घर दास  :  जानना  चाहता श्री  डी०  ato  शर्मा  मे  जानना

 चाहता  हूँ  कि  सरकार  ने  अन्य  देशों
 हैं  कि  कनाडा  के  इंजिनों  की  तुलना  में

 की  भ्रमण  चित्तरंजन  इंजिन  कसे

 फर्मों  से  भी  ऐसा  सुविधा  किया

 नि
 ह  श्री  श्ञाहनवाज्ञ

 व  भी  काफी

 ह  परि

 होता  उन  देवों  के  नाम  क्या

 अच्छे हैं  ।



 द्र
 ९६१  १२  ग्रस्त  १९५५  .  लिखित

 उत्तर

 अआशानसार  सामान  ने
 कि प्रश्नों  क

 लिखित  स्लीपरों
 रेडियो  को  अनज्ञप्तियां

 maga  यक  साफा  जाद  हे  को

 ६८.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी :  क्या
 ही  चल  cig  या  जो  संस्थापित  किये

 क  रहे  केन्द्रीय  वन  विद्या  बोर्ड  की  Ais mw a q oT facat-

 ee  हए

 य

 रिश्तों  के  गिरतार राज्य  सरकार

 श
 a

 bye

 क्या  सरकार  विभिन्न  प्रकार  को  ग्र ति रिक्त संयंत्रों  के  सुझाव  प्राप्त  करने  की

 की  शनुज्ञप्तियां देने  के

 का  पुनरीक्षण
 कता  फाह

 अखिल  भारतीय प्रदर्शनों

 यदि  तो  वे  प्रस्ताव
 दामुल

 परिवर्तन क्या  हं  ?  कै ६७१  श्री  के
 ०  जी०

 श्री
 जेठा लाल  जो

 संचार  उपमंत्री  राज  बह

 क्या
 खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 वर्तमान  नियमों  में  aq  समय
 कृपा  करने  कि

 :

 को  साल  परिवर्तन  करने  का  विचार

 ee

 की  वर्तमान  प्रणाली  २१  शौर  २२  Gey  को

 बम्बई में  प्रतीत  भारतीय  तरार  प्रदर्शन  नी

 भारतीय समय  प्रक्रियात्मक  परिवर्तन  ear  rst  हेतु  कृषि  गवेषणा
 क स

 प

 जाते  हैं  कौर
 किये  परिषद  की  ऑझ्राम्भ  प्रदर्शनी  ० म ति  की

 wet  gore  नहीं

 सदस्यों के  नाम  क्या

 तना
 इस  प्रदर्शनी

 पर
 F

 *  रोक RIVo  श्री  ए०  के  ०  गोपालन  या
 ्

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  इस  प्रदर्शनी  में  प्रदर्शित

 ara
 क्या  उनका  ध्यान  १५  मई

 की  मुख्य
 किस्मों  के  नाम  क्या  हैं

 ''

 cay
 को  ऊटकमंड  में  आयोजित  केन्द्रीय

 वन  विद्या  बोर्ड  की  बठक  में  पारित  इस  खाद्य
 कौर  कृषि  मंत्री  (att

 sas

 लप  की  श्रोर  गया  है
 कि

 रेलवे  के  लिय

 =)  ः  अखिल  में

 मारती  लकड़ी  ama  ak  प्रदर्शनी  बम्बई  के

 परिरक्षण  करने  के  लिये  संयंत्र  स्थापित  विवरण  सभा-पटल  पर
 रखा

 ar

 प्रे  और  परिशिष्ट  4,  अनुबन्ध
 संख्या  go]

 यदि  तो  क्या  इस  विषय में

 सरकार  द्वारा  विवार  किया  गया  ह  परौ  लगभग  १७,०००  रुपय
 |

 Ne  निर्णय  गया है
 ?

 ग्रामों

 a

 उक्त  प्रदर्शनी  में  प्रदर्शित

 वे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभासचिव  को  किस्मों  का  विवरण  भीं
 भी

 (  श्री  कं  हाँ  ,  परिशिष्ट

 SIGE

 खां  )

 ee
 खा  जाता  [ate

 श्रीमान  ।

 वि

 संख्या  १०]
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 maf  तथा  fare  कल्याण  योजनायें  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  कार्यान्वित

 भी  की  गई
 EQ.  को  अमर  सिंह  डामर :  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  २६  2EUYy  को  दिये  रेलवे  यातायात

 गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १०७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 tae  ठाकर  युगल  किशोर  सिह

 ~

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  waft  तथा  fa  कल्याण  योजनाओं
 किः

 के  क्रियान्वित  करने  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 राज्य  सरकारों  ने  कितना  कितना  सहयोग
 द्वितीय  पर्वतीय  योजना  की

 दिया  है  ?  कार्यान्वित  के  परिणामस्वरूप  भारतीय

 रेलवे  के  प्रत्येक  खंड  में  यातायात  किस
 ma

 स्वास्थ्य  उप मंत्रो

 और  अनुपात  से  वृद्धि  होने  की  are  है  और
 बालहित  केन्द्र  स्थापना

 उसके  क्या  कारण  भ्र ौर
 सम्बन्धी

 केन्द्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य

 सरकारों
 ने  wd  wa  पिछड़े  इलाकों  में  इस  समय  पूर्वी  रेलवे  में  प्रतीक

 जितने  जापा  sik  बालहित  केन्द्र  खोले
 यातायात  होने  के  क्या  कारण हैं  ?

 हैं  या  उनका  जितने  खोलने  का  विचार  ह
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (  श्री

 उनको  संख्या  बताते  हुए  एक  विवरण  :  आयोग  की

 की  मेज़  पर  रख  fear  गया
 सलाह  से  दूसरी  पंचवर्षीय योजना  कਂ

 [faa  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  ११]  ब्योरा  भ्र भी  तैयार  किया जा  रहा  है  ।

 इससे  यह  पता
 चलेगा

 कि  प्रत्येक  राज्य

 परकार  ने  कहां  तक  सहयोग  दिया
 यातायात  केवल

 पूर्व  रेलवे  में

 श्राम  तौर  पर  सभी  भारतीय  रेले

 में  बढ़ा  ऐसा  पड़ता  है  किं
 यूरोपीय  देशों  को  रेलवे  शिष्ट  मंडल

 उत्पादन  कौर  व्यापार  में  सब  कहीं
 जो

 Fee,  सरदार  इकबाल  क्या
 बढ़ती हुई  उसकी  वजह  से  रेल-यातायात

 मंत्री  १४  १९५५  के  तारांकित
 बढ़  गया  हैं  |.

 कि
 मरे  संख्या  €२४  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 पृ

 पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  औषधि  नियंत्रण

 रेलवे  शिष्टमंडल  नें
 ~

 पिछे
 श्री  डाभी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री

 वर्ष  कुछ  यूरोपीय  देशों  का  भ्रमण  २८  १९५५  के
 तारांकित

 संख्या

 उसने  तब  से  अपना  २६६४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने

 प्रतिवेदन  कर  दिया  wk  की  कृपा  करेंगी

 _  यदि  तो  उनकी  सिफ़ारिशों
 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  स्वास्थ्य पे

 कौन-कौन  सी  कार्यान्वित की  जायेंगी  ?
 की  इस  सिफारिश  पर  विचार

 रेलवे  तथा  प  परिवहन  मंत्री  के  कर  लिया  है  कि  औषधि  अधिनियम  का

 शाहनवाज़
 :  इस  प्रकार  संशोधन  किया  जाय  कि  औषधि

 मति वेदन  पर  sa भी  विचार  किया  निर्माण  पर  नियंत्रण-प्रधिकार  केन्द्र  का

 थ्
 रहा

 किन्तु  इस  बीच  कुछ सि  हो  श्र
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 यदि  तो  इस  विषय
 में  क्या  स्वास्थ्य  उपमंत्री  :

 stan  निर्णय  किया  गया है
 ?  श्र  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता हैं
 परिशिष्ट  ५

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  )  :

 कौर  यह  विषय  of
 अनुबन्ध  संख्या  १२]

 घिन है  |  अस्पताल

 दिलो  नगरपालिका  समिति  (  डा०  राम नै
 ६९७.

 क  श्री  रमण  सिह

 *६९५.  को  नवल  प्रभाकर  क्या

 स्वास्थ्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सरकार  ने  जल

 संभरण  तथा  नाली  योजना  के  लिये  दिल्ली
 ११  )  कया  बिहार  में  qa

 नगरपालिका  समिति  की  Yo  लाख  रुपये  केनपुरा-रामगढ़  कोयला  क्षेत्रों  में  श्रीपत  लि

 बनवाने  की  योजनाओं  तथा  प्राक्कलनों  को
 के  aaa  की  मांग  की  प्रार्थना  स्वीकार

 कर ली  भ्र ौर
 सरकार  ने  स्वीकार  किया  कौर

 क्या  दिल्ली  नगरपालिका  समिति
 यदि  तो  निर्माण-कार्य  कब

 नें  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सविस्तार  योजना
 तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना

 श्रम  उपमंत्री  आबिद

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्रशेखर  जी

 राष्ट्रीय
 जल  संभरण  तथा  स्वच्छता

 भूमि  प्राप्त  की  जा  रही  है
 कौर

 यो  जना  जल  संभरण  तथा  भवन-निर्माण  के  लियें  टेंडर  मांगे  गये  हूँ
 ।

 के
 ~

 भ्रन्तर्गत  दिल्ली
 ज्योंही  भूमि  प्राप्त  निर्माण  arr

 राज्य  सरकार  के  लिए  yo  लाख  रुपये  का
 कर  दिया  जायगा |

 err
 ae कर्ज  देना  मंजूर  किया  यह

 नगरपालिका
 समिति  की  जल  संभरण व

 इमारतों  लकड़ी  पर  भाड़े  की  दें

 नाली  योजनाओं  के  लिये है  ।  गोपालन
 :  क्या

 ६९८.  श्री  ए०  के०

 हां  ।  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की
 कप  [  करेंगे  किं

 :

 क्या  उनक  ध्यान
 Qk

 अखिल  भारतीय
 मानसिक

 स्वास्थ्य

 बंगलौर  QEXN  को  ऊटकमंड  में  केन्द्रीय
 बीवियों

 कीं
 बोर्ड  की  बैठक  में  पारित  इस  संकल्प

 ६९६.  श्री  कृपाचार्य  जोशी :  क्या
 atc  गया है  कि  इमारती

 लकड़ी  परे

 स्वास्थ्य  मंत्री  सभा-पटल  पर  इन  बातों  का

 विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगी  कि
 रेलवे  भाड़े  की  दर  कम  की

 जाय
 /

 PEXY  में  कभी  तक  afer
 यदि  तो  क्या  उत  aaa

 पर  बिचार  किया  गया भारतीय  मानसिक  स्वास्थ्य  बंगलौर

 में  कितनी  कार्य  प्रगति
 हुई  कौर  इस  पर

 कया  निश्चय  किया  गयां

 राज्य  सरकारों  ने  इस  संस्था  रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के
 सभासर्चिे

 ||

 को  कितनी  afar  सहायता  शाहनवाज़  :  हाँ
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 विचार ate  इस  प्रश्न  भारतीय  नौवहन  टनभार

 करन  क॑  केन्द्रीय  कृषि-मंत्री  तथा  कुछ  Figo?  एच०  एन०  मुकर्जी  क्या
 राज्यों  के  सदस्यों  की  एक  उप-समिति  बनाई

 प  करा परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 गई  है  कौर  जब  तक  यह  समिति  ग्रसने  े

 मस्तान  सरकार  को  न  इस  विषय  में

 कोई  निश्चय  नहीं  किया  जा  सकता ।
 fast  के  व्यापारिक  माल  का

 कितना  प्रतिश्त  भारतीय  जहाज़ों  में  लें

 जाया  जाता  कौर
 भूमिहीन  श्रमिक

 ६९९,  श्री  राम  बाकर  लाल  :  क्या
 जहाजी  व्यापार में  नौवहन  वाले

 विश्व
 खाद्य  और  कृषि  मंत्री  उन  राज्यों  के  नाम

 देशों  की  सुची  में  भारत  का  क्या

 स्थान  है
 बताने  की  कृपा  जिन्हें

 श्रमिकों  के
 पुनर्वास हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने  रेलवे  तथा  परिवहन

 ~
 भ्रनुदान  दिये  हैं

 ?
 अलगे शन

 )
 a  संभवत

 खाद्य  और  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  माननीय  सदस्य  का  श्रशिप्राय  भरतीय

 जहाजों  में  fara  के  जल-व्यापार  का  जो उत्तर  प्रदेश  कौर  त्रिपन  राज्यों को  ।

 माल  ले  जाया  जाता  है  उसके  प्रतिदिन

 गोचर  हवाई  अड्डा  gl  इसकी  ठीक  ठीक  जानकारी  प्राप्त

 नहीं  विश्व  के  नौवहन  वाले  कुल  देशों
 *g00,  श्री  भक्त  दर्शन :  कया  संचार

 द्वारा  लिये  जाने  वाले  दस  करोड  टन
 मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जहाज़ी  माल  में  से  हमार  जहाज़ों में  कवल

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पूरव  पाच  लाख  टन  माल  ल  जाया  जाता

 यापार  का गढ़वाल
 प्रदेश  )  के  गोचर  स्थान  में  भारतीय  जहाज़ों  में  विश्व ठप

 हवाई  अड्डा  बनाने  के  बारे  में  जांच  जगह  बहुत  ही  कम

 ताल  की  गई  ay:  झ्र

 हवा  और  पानी  से  कटाव
 यदि  at  तो  इस  बारे  में  बया

 प्रगति  हुई है
 ?  श्री  डी०  सी०  wat  क्या

 खाद्य और  कृषि  मंत्री  ३०  PEUX  के

 संचार  उपमंत्री  राज  तारांकित  प्रदान  संख्या  १६६२क  उत्तर  के

 श्रीमान  ।  उत्तर
 प्रदेश

 सरकार  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 े

 वि

 पर  १९४५१  ईसवी  में  सैनिक  १९४५-५६  A  हवा  रोक  पानो  के  कटाव

 इंडियन  विभाग  द्वारा  गोचर  की  विमान  को  रोकने  के  लिये  कौनसी  योजनायें  मंजर

 पक  का  निरीक्षण  किया  गया  था
 ।

 की  गई  हें
 ?

 इस  जगह  की  भूमि  की  स्थिति  खाद्य और  कृषि  मंत्री (  श्री  ए  ०  पी ०
 के  कारण  यह  विमान  पट्टी  इसके  लिये  केन्द्रीय कमी  रक्षण  बोर्ड  के  पास  कांगड़ा  जिले
 युक्त  पाई

 गई

 कि

 इसे  वायु  यातायात  चालन
 के  कुल्लू  उपखण्ड  में  कटाव-श्रीराम योजना

 नए  पूर्णतया  सैनिक  सीमा  न-क्षेत्र  के  तथा  पंजाब  राज्य  के  वस्त  क्षेत्रों  में  भूमि  सुधार
 रूप

 में  विकसित  किंया  जाय  ।  शाई  थीं  और  चाल  ay  के  लिये
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 ५५,०००  रुपये  तथा  २४,०००  रुपये  PEXy¥  तक  क्वार्टर  मिल

 at  सहायतायें दी  गईं  हैं  ।  चुके हें  ;  कौर

 वायन-स्थान  ए  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 है  जिन्हें  निवास  स्थान  नहीं  मिले  हैं  ?
 ३०५.  श्री  कर्णी  सिरजो  :  क्या  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 क्या  बीकानेर से  मा  सरवाड़  १००२  ।

 जयपुर  भटिंडा  जाने  वाली  ७४९  |

 डाक  गाड़ियों
 में

 तृतीय  श्रेणी
 के  यात्रियों  के

 लिये  सोने  के  स्थान  की  व्यवस्था की  गई
 भारतीय  नौवहन  टनभार

 है  ;  कौर
 ३०८.

 fat  Sto  ato  wat  :

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  Lats  राम  सुलग  सिंह
 :

 तक  दी  जाने  की  संभावना है  ?
 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपदेशो  करेंगे कि  :

 जो  नहीं ।  समुद्र  पार  के  नौवहन  में

 कुछ  रेलगाड़ियों में  तीसरे  दर्जे  भारतीय  नौवहन  का  कुल  कितना

 के  यात्रियों  के  लिये  प्रयोगात्मक  रूप  में  सोने  टनभार है  ;

 के  स्थान  की  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  यह  पिछले  तीन  वर्षों में  इस
 टनभार

 बताना संभव  नहीं  है  कि  प्रशन के  भाग
 में  कुल  कितनी  वृद्धि  हुई  ;

 में  कथित  रेलगाड़ियों  में  यह  सुविधा  कब  तक
 क्या  यह  समुद्र  पार  के  व्यापार

 दी  जायेगी ?
 at  आवश्यकता को  पुरा  करने  के  लिये

 चोन  को  डाक  भेजना  पर्याप्त  समझा  जाता  है  ;

 ३०६.  को  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  यदि  तो  कितनी  वृद्धि
 की

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्रावव्यकता है  तथा  उस  मामले  में  क्या  कार्यਂ

 कया  यह  सच  है  कि  चीन  से  तो  पंजीकृत  वाही  की  जा  रही  है  ;

 )  वस्तुयें  डाक  भारत  में

 भेजी  जाती  हैं  किन्तु  यहां  से  चीन  को  पंजीयित
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अल

 मैदान )  अपेक्षित  जानकारी
 i

 पत्र  तथा  पैकेट  भेजने  की  अनुमति  नहीं  दी
 विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट

 जाती है  ?

 अनुबन्ध  संध्या  १३]
 संचार  उप मंत्रो  राज

 लगभग  Vo,000  कुल
 itt

 हां  1
 टन  |

 रेलवे  कर्मचारियों  के  क्वाटर
 नहीं  ।

 ३०७.  थ्री  डो०  ato  वर्मा  :  क्या

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 का  कोई  यथा  अनुमान  नहीं  लगाया  गया

 उत्तर  रेलवे  में  ऐसे  रेलवे  at  है  ;  किन्तु  REV  में  नौवहन  की
 |

 ं

 नकी  कितनी  जिन्हें  २१  नीति  की  उपसमिति  ने  ,  यह  अनुमान
 लगाया
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 था  क
 x

 २०  लाख नौवहन  दिल्लो  ant  परिवहन  सेवा

 कुल  पंजीकृत

 व्यापार  तथा  पर्याप्त  war  तक  निकट  तथा

 ३१०.  श्री  डाभी  :  क्या
 परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूरवर्ती  व्यापार  की  आवश्यकताओं  को  पुरा

 कर  सकेंगे  |  उक्त  २०  लाख  टन  में  से  लगभग
 मई  कौर  जून  2EuY  के

 दौरान  दिल्ली  ः  परिवहन  सेवा  की  बसें
 साढ़े  चार  लाख  टन  तो  तटवर्ती  तथा

 कितनी  बार  ठप्प  हुई  अथवा  नियमित  सेवा  में
 के  देशों  से  व्यापार  के  लिये

 अवशेष  समुद्र  पार  के  व्यापार  के
 लिये

 ।
 नहीं  चलीं  ;  कौर

 पिछले  तीन  महीनों  की  तुलना

 इस  मामले  में  यदि  सुधार  किये  गये  तो  वे नौवहन  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इसलिये

 टनभार  के  stat  तथा  विस्तार  को  प्रोत्सहान
 क्या  सुधार किये  गये  ?

 देने  का
 काम  भारतीय  नौवहन  समवायों  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 परही  निर्भर  है  ।  समुद्र  पार  के  व्यापार  अलगे शन )

 भारतीय  नौवहन  के  टन  भार  की  वृद्धि  करने
 व  अ

 जत  योग
 के  लियें  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  महत्वपूर्ण

 कार्यवाही की  है  :
 ERY  —-- RaXY  sae -——-- oa ह

 बार  SUT  ge  RSX  ४००  R€  ११२४
 (१)  ईस्टर्न  शिपिंग  कार्पोरेशन

 जिसमें  सरकार  के  श्धिकांदा  बसें  कितनी  बार

 भ्रंश  तथा  नियंत्रण  हित  को  नहीं  चलीं  R492  20, 3k
 €,४६८

 २४,४३८

 टनभार  की  प्राप्ति  तथा  समुद्र

 पार  के  व्यापार में  कार्य  संचालन  पिछले  तीन  महीनों  की  तुलना

 के  लिये  स्थापित  किया  गया  है  ।
 ्य  से  जून  ae  के  बसों  के

 ठप्प  होने  तथा  नियमित  रूप  से  न  चलने की

 संख्या में  ३४८  EVE  की  कमी
 टन  भार  बढ़ाने  के  लिये  भारतीय

 नौवहन  सेवायों  को  रियायती  हुई  है
 ।

 दर  पर  ऋण  स्वीकार  किया
 क्षय  Araya  औषधि

 जाता है
 ३११.  श्री  डाभी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री

 (2)  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  केਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि

 भ्रमित  समुद्र  पार  के  व्यापार
 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रमरी का में

 भारतीय  नौवहन  को  विस्तार
 हाल  ही  में  फेफड़े  के  क्षय  की  प्रभावशाली

 देने  का  भ्र ग्रे तर  कार्यक्रम

 धीन है  ।
 चिकित्सा  के  लिये  स्ट्रेप्टो  हाइड्रेज़िड  नाम  की

 एक  औषधि  की  खोज  की  गई  है  ;  atk

 (४)  फुटकर  चीजों  के  व्यापार  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस

 का
 कार्य  करने  के  लिये  एक  सत्य  औषधि  को  यहां  के  क्षय  रोगियों  को  उपलब्ध

 नौवहन  निगम  स्थापित  करने  की  करने  की  कोई  कार्यवाही  की
 प्रथवा  करनें

 योजना  विचाराधीन  है  ।  का  विचार  त्र  रही है  ?
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 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर  :  कोयला  खान  भविष्य  निधि

 हाइड्रेजिडਂ  में  कुछ
 ३१५.  श्री  इब्राहीम

 :  क्या
 श्रम  मंत्री

 समय  से  फेफड़े  के  क्षय  की  चिकित्सा  के  निमित्त
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपयोग पक्ष  रही  है  ।
 बिहार  में  कोयला  खान  भविष्य

 यह  औषधि  १९४५३  से  बाज़ार
 निधि  का  कुल  वार्षिक  संग्रह  कितना  है  ;

 में  उपलब्ध है  ।

 इस  समय  निधि  में  कुल  कितनी

 दिल्ली  साग  परिवहन  सेवा
 राशि है  ;

 ३१२.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  कितने  व्यक्ति  इसमें  weet  दे

 वहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 रहे  हें  ;  कौर

 डी०  टी०  एस०  बसों  के  लिये
 कितने  लेखे  समाप्त  हो  चुके  हैं  ?

 कितने as  हैं  ;  ak

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :

 उसमें  कितने  सरकारी  हें  तथा

 कितने  किराये  पर  लिये  गये  हैं
 ?  मेरा  झ  है  कि  माननीय  सदस्य

 उस

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  की  ate
 निर्देश

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अ

 :
 तीन  ।

 कर  रह ेहैं  जिसका  मुख्यालय बिहार  में  है  ॥

 mips इस  प्रकार  हें  :
 देहली  art  परिवहन  प्राधिकार

 के  दो  भ्र पने  थ  हैं  शर  एक  किराये  पर  लिया
 लगभग ६६  लाख  रुपये  ।

 gat है  ३०  PEuy  को  लगभग

 रेलवे  क्वाटर
 ४६६ लाख  रुपये  ।

 ३१४.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  रेलवे
 लगभग  ३'२  लाख  रुपये  |

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  लगभग  ६६,०००  रुपये  |

 दिल्ली  में  aga  श्रेणी  के
 केन्द्रीय  गवेषणा  कसौली

 चारियों  के  लिये  Peuv  में  कितने  क्वार्टर

 बनाये गये  ;
 > a स्वास्थ्य

 ३१६.  डा०  सत्यवादी :

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  किं
 :

 इस  कालावधि  में  इन  में  से  कितने

 मकान  कर्मचारियों को  दे  दिये  गये
 ?

 कया  यह  सच  है
 कि

 केन्द्रीय  गयें

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 घणा  कसौली  तथा  केन्द्रीय  सरकार  मै

 अरन्य  इसी  प्रकार  की  संस्थापकों  के  चतुर्थ  श्रेणी
 सेशन )  :  क्वार्टर बनाने  का  हिसाब

 पत्री  वर्ष  के  प्रमुख  न  रख  कर  वित्तीय  थ  eee
 को  et  पु वि धाय

 र

 @
 के  अनुसार रखा  जाता  है  ।  QENv—-UY F में

 चौथे  दर्जे  के  कर्मचारियों  के  लिये  दिल्ली  में  6 द
 ्य

 QRX  क्वार्टर बनाये  गये  प्रकार की  हैं

 सभी  १२५  क्वाटर  चौथे  ot
 se

 (7)  यह

 कब

 के  कर्मचारियों
 को

 दे  दिये
 गये  हैं

 ।  है  ;
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 af  १९४४  से  ga  तक  इस  द्न्य  संस्थाश्रों के के  सम्बन्ध  में
 पूरी  जानकारी

 योजना  पर  कितना  वार्षिक  व्यय  gar  है  उपलब्ध  नहीं  |

 केन्द्रीय  गवेषणा  कसौटी

 कितने  व्यक्तियों  को  इस  योजना  ३१७.  डा०  सत्यवादी  :  क्या  स्वास्थ्य

 से  लाभ  पहुंचा  है  ?
 मंत्री  यह  बतान  कृपा  करेंगी  कि

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  (  गोमती  SUNG?  १९४७  ayy  तक  केन्द्रीय

 हां  ।
 गवेषणा  कसौटी  में  जहरीली  दवाबों  के

 केन्द्रीय गवेषणा  कसौली  उपयोग से  या  जहरीले  जानवरों के  काटन  से

 तथा
 दिल्ली के  बाहर  स्थित  केन्द्रीय  सरकार

 संस्था  के  कितन  कमंचारियों  को  हानि  पहुंची

 कौर की
 अन्य  गवेषणा  संस्थाओं

 के
 चतुर्थ  श्रेणी  के

 कर्मचारी  केन्द्रीय  सेवायें  (  डाक्टरी  चिकित्सा )  उन  की  चिकित्सा  पर  तथा  उन्हें

 2EvY  के  aia
 निःशुल्क  डाक्टरी  क्षति  ofa  देने  में  कितना  वार्षिक  व्यय  किया

 ह
 1 सेवा  और

 चिकित्सा पाने  के  अधिकारी  हैं  ।  गया

 दिल्ली  कौर  नई  दिल्ली  स्थित  TeaTat  के  स्वास्थ्य  उपमंत्री

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  aaa  को  भी  नहीं  ।

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  arts  डाक्टरी
 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 |

 चाय  प्रदान  की  जाती  हैं  ।
 डाक  तथा  तार  घर

 १  gevy  से  ।
 ३१८.  श्री  शिवर्मात  स्कीमों  कया

 केन्द्रीय  गवेषणा  कसौली  संचार  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे
 कि

 वर्ष

 के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों पर  कुल  विधिक  PEYY—UY  के  दौरान  हैदराबाद  राज्य

 व्यय  इस  प्रकार  न  कुल  कितने  डाक  तथा  तार
 घर

 खोले
 गय  ?

 ay
 संचरा  उपमंत्री  राज

 व्यय
 XXE  डाक-घर  तथा  ९  सयुक्त डाक  तथा

 तार

 इस  अवधि  के  दौरान  कोई  घर

 व्यय  नहीं  क्योंकि
 डाक  घर

 कर्मचारियों  की  स्थानीय

 ३१९.  श्री  शिवपति  स्वामी  :
 कया  संघार

 अस्पतालों  में  निःशुल्क

 मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे
 कि

 चिकित्सा  हुई

 PeYRy 3  २१७--र्दणाए

 ग्रामीण  डाक-घरों  के
 क्रेच  रियों

 {eya~yy
 का  वेतन-स्तर  क्या  है  ;  कौर

 €१४-१४--६
 क्या  सरकार  उन  के

 द्वारा  किये

 १९५४...५७  RY %o—X—o0
 गये  कार्य  के  अनसार  उनके  वतन  स्तर  बढ़ाने

 अन्य  संस्थानों  के  सम्बन्ध  में  पण  जानकारी  का  विचार कर  रही  है  ?

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  संचार  उपमंत्री  राज
 :

 केन्द्रीय  गवेषणा  कसौली  अनुमान  किया  जाता  है  कि

 २१६  चतुथे  श्रेणी  के  कर्मचारियों को  श्री
 अतिरिक्त

 कर्मचारियों
 के  सम्बन्ध  में  पुल्ला  गया

 @  | ऊ  ह  ह
 एसे  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले तक

 इस
 योजना

 से  लाभ  wi प्राप्त  gas  ।
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 का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  डाक  व  तार  विभाग  के  भवन

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध
 322.  श्री  भक्त  दन  क्या  संचार

 संख्या  १४|
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 १५  १९४७  से  ३१
 श्रीकांत  विभागातिरिक्त  afi

 कर्ता  या  तो  स्थानीय  निकायों  के  कर्मचारी  Peuy  तक  डाक  व  तार  विभाग  के  भवन

 निर्माण  कार्यक्रम  के  अ्रन्तर्गत  प्रति  वर्ष  कितनी
 हैं  अथवा  जन्य  निकायों  waar  सरकार

 उनके  राशि  निर्धारित  की  गई  कौर
 के  निवृत्ति  प्राप्त  क्मंचारी  हैं  ।

 वेतन  का  कोई  नियमित  स्तर  नहीं  है  किन्तु
 उक्त  कालावधि  में  प्रति  वर्ष

 कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  गया  कौर
 उनको  एक  भ्राधारभूत  भत्ता  तथा  महंगाई

 भत्ते  की  एक  निश्चित  दर  दी  जाती  है  ।  कितनी  राशि  व्यतीत हुई  ?

 ऐसे  कर्मचारियों  की  सेवाओं  की  शर्तों  तथा  संचार  उपमंत्री  राज

 निबन्धों  का  सामान्य  प्रदान  सरकार  के

 $$$  eT
 विचाराधीन  है  ।

 राशि  लाखों  में

 ¥EWYV— VS

 यात्री  जलयान
 go  "ov

 के

 १३६  २२ ३२०.  श्री  aaa  सिंह
 :  क्या  परिवहन

 ve  घर
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कुल  Feat

 REYo—YR  १८  १
 भारतीय  यात्री  जलया  हैं  शौर  वे  किन

 PEYL—XR  १७६  २४

 मार्गों  पर  चलते  हें  ?  RoR  4
 PEYR—-ZS

 प
 PRUR-UE  RG

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 PEYV—UY  RAG  ०१

 :  विवरण  संलग्न  है  ।

 शिष्ट  ५,  अनुबन्ध  संख्या  १५]  (@)

 प्रयोग  व्य पंगत

 चीनी  की  खपत
 में  राशि

 गई  राशि

 ३२१.  श्री  विश्व  नाथ  राय  :  क्या  खाद्य  १६४७-४८  २६  ९३  ४२११

 gy  २"  सोह शौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  PeEWG-VWE  oR

 कि
 पिछले

 वर्ष  की  तुलना  जून  के  अन्त
 तक  PEVE-Yo  go  AC)  ३५२१

 PEYo—¥Y  ११७'  ए  AC  ८

 चालू  वर्ष  में  चीनी  की  कितनी  ७0  WER
 LEX QHAR  gXV

 wy  Ye 9%
 खपत  हुई

 ?
 PEYR—KR  coe

 PeYB—-YY V¥¥' REL 2 wae  ३७  ह
 ३४४.

 खाद्य और  कृषि  मंत्री  ए०  पी ०  जेन  PEXV—UY  PRE  २४  २०
 ¢ 0%

 चीनी  की  खपत  PEUW-YY  के  दौरान  नवम्बर

 2EUv  से  ३०  Peyuy  तक  खाद्य  फसलें

 22° 0s ०८  लाख  टन  जबकि  PENZ—VY  ३२३.  सेठ  गोविन्द  दास  :  कया
 साद

 के  मौसम  में  तत्स्थानी  झ्र वधि  में  कुल  धौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 भूमि उपभोग  १२११  लाख  धन  था  |  कि  PEYV—-YY  में  कुल  कितने
 एकड
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 खाद्य  फसलों  और  कितन  एकड़  भूमि  वाणिज्य  2EYR  में  निमित  किया  गया  था  ।  राज्य

 फसलों  के  उत्पादन  के  लिये  उपयोग  में  लाई  सरकारों  को  भूमि  अधिरक्षण  तथा  कटाव

 विरोधी  योजनाओं  के  लिये  PEYY—YY  से

 अनुदान  दिये  गये  ।  जुलाई  १९५५  के
 अन्त खाद्य  और  कृषि  मंत्री  ए०  पी०

 :
 प्रमुख  खाद्य  फसलों  और  वाणिज्य  तक  जो  अनुदान  तथा  ऋण  मंजूर  किये  गये

 फसलों  के  उत्पादन  के  लिये  PEYS—-YY  में  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 खेती  में  लायी  हुई  कुल  एकड़  भूमि
 निम्न  (१)  १९५४-५५  के

 प्रकार  की  है  :
 ¥,3&, 4 24RTT  अनुदान  के  रूप

 खाद्य  फसल  क्षेत्र  तथा

 29,32,30%  रुपये  ऋण  के  रूप
 एकड़ों  में  )

 अनाज  ROT,SXB ३े
 में  ;  we

 दालें  २,३६८  (२)  PE4A-AE  के

 आलू  Yer
 QVGA,  G4  रुपये  wa  के

 TAT  R, E28
 रूप  में  ;  तथा

 अदरक  ve

 काली  मिल  २०८
 २४,६०,०९६  रुपये ऋण  के  रूप  में  ।

 ey  2, 8192
 राज्य  wart  से  जानकारी

 वाणिज्य  फसल
 मांगी  जा  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल

 मूख्य  तिलहन  BERLE
 रखी  जायेगी  |

 तमाखू  ८३५७१
 क  53  पदाधिकारी  के  विरुद्ध  हिकायत

 कपास
 १८,रे  ४६  ३२५.  श्री  एस०  एल०  सकसेना  :  क्या

 ज्ज्  2,292  रेलवे  मंत्री  २५  १९५५  के  अतारांकित

 मेहता
 Yi9 2  प्रश्न  संख्या  ११२४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 गए

 कमी  अधिकरण
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द  द औ  र
 क्या  तब  से  चिकित्सा  पदाधिकारी

 श्री  हेम  राज  :  क्या  खाद्य
 के  मामले  की  जांच  की  गई  है  ;  य्रौर

 कैसी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  सम्बन्धित  पदाधिकारी
 पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान

 के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  गई  ?
 विभिन्न  राज्यों  को  भूमि  अधिकरण  तथा

 विरोधी  योजनाओं  के  लिये  कितना
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 ~

 अनुदान  तथा  ऋण  दिया  गया  ;  कौर  सेडान )  जी  हां  |

 उक्त  अवधि  में  वर्ष  उन्होंने
 आरोप  निराधार  सिद्ध

 हुये
 ।

 कोलार  स्वर्ण  क्षेत्र  में  दुर्घटनायें कितनी  राशि  का  उपयोग  किया  ?

 ३२६.  डा०  रामा
 क्या  श्रम  मंत्री खाद्य

 और  कृषि  मंत्री  ए  ०  पी०  :
 केन्द्रीय  भूमि  अधिकरण  बोर्ड  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों

 यह  पहले  gama  के  gine  हैं  ।  अन्तिम  अनुमान  के  आंकड़े  ब  तक  नहीं  मिले

 **यह  तीसरे  अनुमान  के  sind  हें  ।  अन्तिम  अनुमान
 के  आंकड़े  श्री  तक  नहीं मिले  हैं  ।
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 में  कोलार  cast  में  कितनी  दुर्घटनाओं  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 हुई  रोक  उन  में  कितने  व्यक्ति  हताहत  ga  £  कोई  नहीं  ।

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 गोरखपुर  के  किसी  रेल  कमंचारी

 जानकारी  नीचे  दी  जाती  है
 ने  अभी  तक  इस  तरह  की  सूचना  नहीं  दी  है

 ay  दघटनाग्रों  की  संख्या  बयक क्यों  की
 कि  उसने  अपनी  पत्नी  या  रिश्तेदारों

 के  नाम  पर  कोई  मकान  बनवाया  है  ।  फिर
 संख्या

 लिपी  भी  जो  सुचना  इकट्ठी  की  गई  है  उससे  नीचे

 मत  घायल घातक  गंभीर  री  गई  बातें  मालम  हई ह
 ES  मामा  ee

 सख्या
 PEXR  १२  Qoਂ  vo  92%  (१)  उन  कर्मचारियों  की

 2eXR ३  रे  च्  द  T\9X  जिन्होंने  अपने  नाम  पर  मकान

 2X  १  gi  २०  &&s  बनवा  १२

 SS  SS  SS
 (२)  उन  कम

 चा
 रियों  की  संख्या  जिन्होंने

 सम्पत्ति  का  प्राप्त  करना  अपनी  पत्नियों  के  नाम  पर  मकान

 र
 क्या  रेलवे

 बनवाया  &
 ३२७.  को  सिंहासन  सिह

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  (३)  उन  कर्मचारियों  संख्या  जिन्होंने

 दूसरों  के  साथ  के

 उत्तर-पुर्व  रेलवे  के  कितने
 मिल  कर  मकान  बनवाया  ह

 चोरियों  ने  सरकारी  कम  चारी  आचरण  नियमों

 के  अन्तगंत  अपने  प्राप्त  धन  से  मकान  बनवाने  (¥  उन  कर्मचारियों की  संख्या  | जिन्हों

 े

 अथवा  अन्य  सम्पत्ति  प्राप्त  करने  के  बारेमें  ५५  नाम  पर  जमीन  खरी

 जनवरी  84d  से  रेलवे  अधिकारियों  को  है  ह

 सुचना  दी  है
 (7)  एक  मामले को  छोड़

 जिसमं

 गोरखपुर के  feat  रेलवे  किसी  बाहरी  ग्रामीण  की  शिकायत
 पर

 एक

 चार शियों  ने  अपने  नाम  में  अपनी  पत्नियों  अथवा  ट्रेफिक  इंसपेक्टर  के  खिलाफ  विभागीय  जाले

 अन्य  रिश्तेदारों  के  नाम  में  मकान  बनवाये  हैं  की  गई  दूसरे  मामलों  में  अरब
 तक

 जांत

 और  क्या  उन्होंने  इस  बात  की  सुचना  अपने  नहीं हुई  है  ।

 अधिकारियों  को  दी  है
 इस  पर  विचार

 किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  बात  को  है  ।

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  कोई  जांच  की  गई

 है  कि  सम्बन्धित  कर्मचारी  अपनी  आय  हैं  रेलवे  मिस्त्री खानों  में  चोरियां

 उन  मकानों  को  बनवा  सकते  थे  ;  कौर
 ३२८.  घनी  डो  ०

 tito  फार्मा
 :

 क्या

 क्या  सरकार  ऐसे  व्यक्तियों  के  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की

 |
 करेंगे  किं

 '

 विरुद्ध  काय
 वाही

 करने  का  विचार  रखती है
 के  दौरान

 रेलवे

 जिन्होंने  नियमों  के  अंतगर्त  सम्पत्ति  प्राप्त  मूल्य  क्या factrart & arer 7a से  चोरी  गये  माल  का

 करने  की  सुचना  सरकार  को  नहीं  दी  ?



 €८ ३  लिखित  उत्तर  १२  अ्रगस्त  १९५५  लिखित  उत्तर  ev

 उक्त  भ्र वधि  में  मिस्त्री खानों  से  जहां  तक  करने
 '

 ब्रिज  की  बात  वहां

 सामान  चुराते  हुये  कितने  यक्ति  पकड़े  की  दशा  में  सुधार  हो  गया  है  और  स्थानीय

 स्टेशनों  को  भेजे  जाने  वाले  माल  को  स्वीकार

 करने  की  बारम्बारता को  भी  बढ़ा  दिया
 wat  में  मुकदमे  लम्बित  हें  ;

 शभ्रतिरिक्त  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने

 कितने  व्यक्तियों  at  सजायें

 दी
 गई  ?

 का  प्रशन  विचाराधीन है  ।

 (6
 \  ayn.

 आदि
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 ३३०.  सरदार  इकबाल  क्या

 :
 से  जानकारी

 की  जा  रही  है  कौर  कालान्तर  में  पेदा  की
 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  geyv

 ait  चालू  वर्ष  के  प्रथम  चतुर्थांश  में  चित्तरंजन जायेगी  |

 इंजिन  कारखाने  में  कितने  इंजिनों  wire

 माल-डिब्बों  को  कमो  यंत्रों  )  का  निर्माण किया  गया  *

 ३९९.  श्री  तुलसीदास  :  क्या  रेलवे
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 :  इंजिन  सहित  पूर्ण

 क्या  बम्बई  के  वाडी  बन्दर  ak  Pau  पद

 करनैक  बन्दर  स्टेशनों  से  set  हाल  में  ऐसी  १९५५  (2-2-4Y
 से

 कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  वहां  पर  सामान  ३० ३१-३-५५

 भेजने  की  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ;  एक  भी  नही ं*

 यदि  तो  ये  शिकायतें  कैसी
 जनता  गाड़ी

 हैं  ;  wk

 ३३१.  श्रीमती  इला  पाल चो धरी
 (  ग \  )  उन  कठिनाइयों को  हटाने  के  fart |

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 कया  कार्यवाही की  गई  ?  क्या  भारत  की  सं पथ

 we  तथा  परिवहन  उपमंत्री  जिसके  बारे  में  कहा
 ज

 है  कि  वह

 ग्र  वाडी  बन्दर
 केवल  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिये  होगी

 में
 माल

 के  डिब्बों
 के

 संभरण  में  विलम्ब
 प्रौढ़

 शर  जो  २  १९५५ से  दिल्ली  ah

 यहां  के  माल  गोदाम  से  कुछ  स्थानों  को  माल  कलकत्ता  के  बीच  एक  यात्री  या
 तेज

 भजने
 की  बारम्बारता की  कमी  करनैक  जानें  वाली  यात्री  या  एक्सप्रेस  गाड़ी  होगी  ;

 ब्रिज  के  माल  गोदाम  पर  स्थानीय  जगहों  को  उस  गाड़ी  में  कितने  यात्रियों

 भेजे  जाने  वाले  सामान  को  देर  मेँ  लेने  के  सम्बन्ध  के  बैठने  की  जगह  होगी  ;

 में  कुछ  शिकायतें  ae  थीं  |

 गाड़ी  में  कितने  डिब्बे  होंगे
 वाडी  बन्दर  के  मामले  में  मालगाड़ी

 के  sat  की
 संख्या  बढ़ा  दी  गई  है  कौर  सामान

 क्या  इस  गाड़ी  में  कोई  सोने

 का  डिब्बा  भी  होगा ;  श्र से  भरे  आये  हुये  डिब्बों  को  जल्दी  खाली  करने
 करन के

 विचार  से  माल  गोदाम  की  जगह
 को

 भी
 क्या  की  यात्रा

 पढ़ाया  जा  रहा  है  ताकि  बाहर  माल  ले  जाने
 बाले  यात्रियों  के  लिये  कोई  arent  डिब्बा

 के  लिये  अधिक  डिब्बे  उपलब्ध  ga  करें  ।  amr ¢
 756  LSD-.3
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 थोड़ी  मात्रा  में  होगी  ।  यह  प्रभा  नहीं  तय
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 गान )  एक्सप्रेस जान  वाली  हो  पाया है  fe  यदि  we  का  आयात किया

 जाये  तो  कितनी  मात्रा  में  । ।

 लगभग  ६४०  व्यक्तियों  के
 बे

 ठने

 जगह  |  नी  के  नये  कारखाने

 ऐ  डिब्बों  को  गोड़ा  |
 ३३६  को  एम०  एल०  अग्रवाल

 (7)  जी  एक  ।  क्या  खाद्य  ओर  oie  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (=)  जी  हा
 ०  मील  उससे  कि

 afer  यात्रा  करने  वालों  के  लिये  |
 आगामी मौसम  में  चीनी  के  नग

 खाद्य  भंडार  कारखानें  स्थापित  करने  की  श्रीमती  के

 लिये  जिन  लोगों  ने  आवेदन  पत्र  दिय ेहैं  उनके

 देरे  डा०  रामा  राव  :  खाद्य
 नाम  राज्यवार  क्या ह  ;

 शर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  उन  में  से  कौन  कौन  से

 १  १९४५५  को  सरकारी
 (१)  व्यक्तिगत  उद्योगपतियों

 भंडार  में  कितना  चावल  तौर  था  ;

 (२)  उद्योगपतियों  a
 FEAR—-YO  में  बर्मा  से  आयात

 किये  गये  चावल  में  से  भंडार  में  wh
 कौर

 कितना दोष  है  ;
 )  सहकारी  समितियों

 सह
 उस

 पर  कुल  कितना

 घाटा  कौर  )  जिन  आवेदकों ast  को  अनुमति  दी

 PEYY—US  में  कितना  गेहूं  और  गई  है  उन  के  क्या

 खरीदे जाने  की  आशा  है
 ?  अर

 चीनी  के  नये  कारखाने  चात
 वाद्य  और  कृषि  मंत्री  शो  Wo  पाठ

 करने

 रने

 की  spa

 देने  के  लिये

 कौन  ह
 १,३६६  हज़ार  टन  चावल

 ३०३े  ह  टन  गेहूं  ।  ait  को  पूरा  करना  होता  है
 ?

 )  कुछ  नहीं
 ।

 खाद  और  कृषि  मंत्री  ए०  पा

 भाग  के  उत्तर को  ध्यान
 से  उद्योग

 विकास

 कें
 में  रखते  यह  प्रश्न  नहीं  उत्पन्न  होता ।  तथा  QeX

 चावल  का  करने  की  लागू  होने  के  बाद  चीनी  के  नये  कारखानें

 राशि  नहीं  है  और  यह  बताना  समय  से  बहत  खोलने  के  लिये  प्राप्त  हुये
 आवेदन

 qa  होगा  कि  क्या  मूल्य  को  स्थिर  रखने  के  विवरण  कौर  श्रावेदकों  को  aa
 तक

 दी
 गई

 भ्रनुज्ञप्तियों  का  एक  विवरण  संलग्न  हैं
 |

 लिये  क्रय  करना  आवश्यक  होगा  |  सरकार

 सत्य  संघारण  नीति  के  अ्रधीन  भी  तक  O'9  परिशिष्ट  ५,  अनुबन्ध
 संख्या

 हज़ार  टन  देशी  गेहूं  खरीद  चुकी  है  ।  यदि  तारांकित  उद्यम  १६  YY—AS  के  आगामी

 गेहूं की  भ्रग्रेतेर  खरीद  होगी  तो  वह  aga  मौसम  में  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  देंगे
 |
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 चीनी  के  aq  कारखानों  के  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  पिछले  साल  जो

 खोलने  के  श्रीचंदन-पत्रों  पर  विचार  करते  व्यवस्था  थी  उसमें  कोई  परिवर्तन  करने  का

 समय  निम्न  में  दी  गई  बातों  का  तय  विचार  करती  है  ;  ak

 रखा  जाता  है  यदि  तों  किये  जानें  वाले

 (१)  निम्न  में  दी  गई  बातों  का  ध्यान
 परिवर्तनों का  स्वरूप  क्या  है  ?

 रखते  गये  प्रस्तावित  स्थान  की  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  ए०  पी०

 पिछले  साल गन्ने  की  उपलब्धता गन्ने

 को  कारखानें तक  पहुंचाने  की  श्रायात  की  हुई  चीनी  केਂ  वितरण  की  व्यवस्था

 सुविधा  यह
 थी

 कि  सरकार  द्वारा  नियत  की  हुई  गुड्स

 सिंचाई  की  मौसम
 मान  दरों  पर  बिक्री  के  लिये  feet  मंगवाये

 जाकर  डिलीवरी  बन्दरगाह  जाती
 की  ददा  WI  अन्य  आवश्यक

 बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  उस
 थी  अथवा  भारत  के  किसी  भी

 क्षेत्र  में  गल्ले  की  कृषि  के  विकास
 स्थान  पर  जहां  खरीदार  माल  मंगवाता  वहां

 को  स्टेशन
 तक

 रेल  किराया  न  वसूल  कर सभावना  दर
 को  डिलीवरी  दी  जाती

 कारखानें के  पास  खुद
 थी  |  यह  व्यवस्था  जिस  के  अनसार  रेल

 खेती  के  लिये  कमी  है  ताकि
 किराया  न  ले  कर  माल  स्टेशन  तक  पहुंचा

 afr  प्र्  प्रकार  का  गन्ना
 दिया  का  ,  2

 तयार  किया  जा  सके
 १९५५  से  बन्द  कर  दी  गई  ।  श्रायात

 दन  की  लागत  घटाई  जा  सके  |

 क्या  प्रस्तावित  कारखाने  के
 की  हुई  चीनी  जो  श्रब  बिक्री  की  जाती

 उसमें  डिलीवरी  बन्दरगाह  से  या  गोदामों  से
 स्थापित  करने  से  उस  क्षेत्र  में

 दी  जाती है  ।  इस  व्यवस्था में  परिवर्तन  करने

 अधिक  भीड़भाड़  हो  जायेगी
 का  इस  विचार  नहीं  है

 |

 कौर
 fara  गाड़ियां

 जल  चने  का

 faa  कौर  संचार  की  ३३५.  श्री  वो रस् वामी  :  क्या  रेलवे

 a  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कितनी  सुविधायें  उपलब्ध  ह

 (२)  आवेदकों  के  वित्तीय  संसाधन

 ७  2euY  को

 बरम  केਂ  महा  कुम्बाभिषेकम् मेले  के  सम्बन्ध

 इस  काम  में  उनका  शरन  भव  में  दक्षिण  रेलव ेने  कितनी  विशेष  गाड़ियां

 (3)  क्या  लगाई  जाने  मशीन  {

 अपेक्षित  उत्पादन  होगा  कौर  कया  किन  स्टेशनों  से
 किन

 स्टेशनों
 तक

 पूरा  तथा  arate  ढंग  का  विशेष  गाड़ियां  चलाई

 है
 ताकि  काम  खूब  सुचारू  रूप  से  चले

 ।  क्या  यह  सच  है  कि  इस  अवसर  पर

 एक  विशेष  समय-सारणी छपाई  तौर  जारी  की

 गई  और

 श्री  के०  सी ०  सोनिया  :  क्या
 यदि

 तो
 छपाई  पर  कितनी

 लागत  कार्ड प
 और

 कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 गें

 लबे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 x
 क्या  सरकार  श्रायात  की  गई  चीनी

 1:  Y—9-¥Y FT
 से

 2 2-9-2 Y  तक
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 मेले  की  अवधि  के  दौरान  ७१  विशेष  गाड़ियां  भारत  में  डाक्टरों  शिक्षा  के  कालिज

 चलाई गई  थीं  ;  इसमें  से  ७-७-५५  को
 ३३७.  श्री  एस०  वी  ०  एल  ०

 ge  गाड़ियां  चलाई  गई  थीं  ।
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  २९  १९५४  के

 ये  विद्वेष  गाड़ियां इन  स्टेशनों  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ५०१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  : बीच  चलाई  गई  थीं  :--

 देश  में  किन  डाक्टरी  शिक्षा  के
 मायवरम् विलुपुरम

 एगमोर  चिदम्बरम |
 कालिजों  को  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुदान  मिलता

 G
 मदुरा  चिदम्बरम् ।

 का रब कुडी  कौर  चिदम्बरम  |  उन  में  कितने  विद्यार्थी  भर्ती

 त्रिचिनापत्ली  ax  चिदम्बरम  ।  किये  जाते  हें  ;  कौर

 मायवरम् sae  तिरुवाहट  ।  कूल  संख्या प्रत्येक  कालिज  में  No)

 मायवरम् तंजौर  ।  के  अनुपात  में  अनुसूचित  भ्रनुसूचित

 जी  हां  ।  श्रादिमजातियों  wi  पिछड़े  वर्गों  के  विद्यार्थियों

 की  संख्या क्या  है  ? विशेष  समय  सारणी
 की  Xo

 प्रतियों स्टेशनों  पर  रखी  जाने  वाली  स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र
 गेर  ः

 समय  सारणी  की  ७५०  प्रतियों  की  छपाई  की
 (१)

 लेडी  हाडिज  मेडिकल  मई
 लागत  लगभग  १२८  रुपयें थी  |

 गाड़ियों का  देर  से  चलना  (२)  क्रिस्चियन  मेडिकल

 लुधियाना
 ३३६.  श्री  एस०  वी०  एल०  नसीहत  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  (३)  क्रिस्चियन  मेडिकल

 क  (१)  मसुलीपटाम ate  नरसरावपेट  कौर  गर  समा-पटल
 प्र

 aw (२)  रुपल्ली  ae  गुन्टूर  के  बीच  चलने
 ५१  एक  विवरण  रखा  जाता

 वाली  गाड़ियों  के  चलने  में  PEYT-NY  में
 परिशिष्ट  ५,  श्रतुबन्ध  संख्या  gu]

 औसतन  कितना  विलम्ब  gat
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  कोढ़ियों  की  बस्तियां

 न्र पर  पहुंचने  के  स्थान  पर  कभी
 ब्या

 ३३८. श्री  रीडिंग  किपलिंग
 fer

 ठीक  समय  से  कौर  कभी  बहुत  देर  में  पहुंचने  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 का  प्रति  गाड़ी  दैनिक  ated  निम्न  प्रकार  ~

 मणिपुर  सरकारी  शर  गर

 ह  की  कितनी
 सरकारी  संगठनों  द्वारा  कोढ़ियों

 (१)  मसुलीपटाम--नरसरावपेट खण्ड
 बस्तियों  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  हैं

 |

 मसुलीपटाम--बेजवाडा  खण्ड
 प्रत्येक  बस्ती  में  कोठियों

 ती

 २९
 संख्या  क्या  है  ;

 वेजवाडा--रस
 रावपेट

 खण्ड
 सरकार  को  पता  है  कि  बस्तियों

 १०  मिनट ।
 क्या

 के  अधिकांश  कोढ़ी  टामे  छलांग  उपखण्ड वै

 (२)  रेपल्लि--गुन्टूर  खण्ड  €  मिनट  हू  :  थौर
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 यदि  तो  सरकार  ने  वहां  यदि  तो  यह  तार  घर  कब

 पर  इस  रोग
 को

 रोकने  के  लिये  कया  खोला  जायेंगी  ?

 किया है  संचार  उपमंत्री  राज  :

 स्वास्थ्य  उसको  चन्द्रशेखर
 ):

 क
 ate  ऐसी  कोई  seam

 (  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा

 नहीं  मिली
 ।

 परन्तु  वर्तमान  नीति  यह  है
 रही  है  ae  कालान्तर में  सभा-पटल पर  कि  जिन  राज्यों  में  तहसीलें  नहीं  हैं  उन  में

 रखी  जायेगी  |
 थाने  वाले

 स्थानों
 पर  तार घरों की  सुविधायें

 दी  जायें  |  इस  नीति  के  अनुसार  वहां  पर मनी परक  में  डाकघर

 ३३९.  श्री  रियो
 कया  संचार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मनीपुर  गया  था
 ।

 चूंकि  इस  प्रयोजन  को  कार्यरूप  में

 परिणत  करने  में  बहुत  हानि  इसे  स्थगित

 कर  दिया  गया  है  a  वर्ष  इस
 पर

 विचार किया  जायेगा  । संधार  उपमंत्री  राज

 2-Wn  ४२  से  ३  Pale VEYY ५४  तक
 अनुसूचित

 आदिम  जातियां

 को
 अवधि

 में  ४१  ।  ३४२.  श्री  सुबोध  हासिल  क्या
 THA

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 3¥o,  थी  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  खाद्य
 पूर्वी  रेलवे  में  प्राजक  विभिन्न

 और

 कि  कृषि
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्मचारी  वर्गों  में  श्रनुसुवित  श्रादिमजातियों

 के  कुल  कितने  कर्मचारी हैं
 इम्फाल में  आजकल  चावल  श्र

 क्या  सरकार  ने  इस  रेलवे  में

 भ्रनुसुचित
 श्रादिमजातियों  के  लोगों  की  adi

 सरकार  ने  इस  बात  का  प्रबन्ध
 का  कोर्ड  अ्रभ्यरी  मिश्रित  कर  रखा

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है
 कि

 धान  है  ;  कौर

 यदि  तो  व्या  १६५४  का

 मूल्य  मिले
 ?

 अ्रभ्यंश  पूरा  किया  जा  चुका है  ?

 खाद्य और  कृषि  मंत्री  ए०  पी०

 faa  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 शर  यह  जानकारी

 नाट
 की  जा  रही  है  कौर  यथा  समय

 १-१-१९५२
 को

 कुछ

 पर  रख
 दी  जायेगी

 ।
 संख्या इस  प्रकार  थी  :

 श्रेणी  a——
 तार धर

 श्रेणी  I—
 ह ई  श्री  सुबोध  हासिल  :  क्या  संचार

 श्रेणी ३.  ..२३६

 मंत्री  यह  बत
 ह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लॉक-संभा  वाद-विवाद

 QTR AT  के  अतिरिकत  कार्यवाही
 )

 eee

 १२११
 १२१२

 के  बाद से  कहीं  कहीं  स्थानीय
 रूप  से  कुछ

 लोक-सभा

 १२  १९५५  आन  का  कोई  तात्कालिक खतरा  नहीं  है  ।

 ee  नपना  फसलों  और  सम्पत्तियों  की  हानि  का  मुल्यांकन

 rs
 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हु  |  किया  जा  रहा  हैं  और  सहायता  पहुंचाने

 के  सभी  आवश्यक  उपाय  किये  जा  रहे  है  ।
 महोदय  पीठासीन

 ऐसे  क्षत्रों  में  तकावी  इत्यादि  बांटने  के  लिये

 प्र  दोस्त  र  G
 \  ०

 लाख  रुपये  भेजे  गये  हें
 ।

 जब  में  ने  पिछला  विवरण  सभा  पटल
 लग जा  पर  रखा  था  तथा  मौखिक  वक्तव्य  दिया  था

 १२  मध्यान्ह
 तत्र  से  कोई  एसी  घटना  नहीं  हुई  हैं  जिस  के
 सम्बन्ध  में  और  अधिक  ब्यौरा  प्रस्तुत स्थगन  प्रस्ताव

 जाये  ।  परन्तु  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता
 उत्तर  प्रदेश  में  बाढ़ें

 को  देखते  हुए  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से र

 अध्यक्ष  महोदय  :
 उत्तर  प्रदेश

 की  बाढ़ों  सारी  अग्रेतर  जानकारी  प्राप्त  करने  का

 प्रयत्न  करेंगे  । के  सम्बन्ध  में  मुझे  एक  स्थगन  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  है  ।
 में  इस  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  देना  श्री  विभूति  मिश्र

 व
 :

 चाहता  परन्तु  चूंकि
 यह

 एक  विषय
 क्या  मंत्री  महोदय  बिहार  के  बारे  में  भी

 पूर्ण  हैं  इसलिये
 में  चाहता हूं

 जैसा
 कि  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 मैं  ने  रूल  २१६  के

 माननीय  मंत्री  ने  पहले  कहा  था  कि  वह  अधीन  उन  का  एटेन्शन  कॉल  किया  था

 समय  समय  पर  बाढ़  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  ३  तारीख को  और  आज  १२  तारीख

 दिया  इस  अवसर  पर  हमें  उन  बाढ़  गई  ।
 हो

 सम्बन्धी  तथ्यों  से  अवगत  करायें  जो  कि  उन  अध्यक्ष  महोदय  इसीलिये  में  ने  उन  से

 की  सूचना में  हों  ।
 कहा  कि  वह  वक्त  पर  स्टेटमेन्ट  दें  तो

 ठीक  होगा
 | योजना  तथा  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री

 :  वर्षा
 ऋतु  अभी  समाप्त  नहीं  श्री  नन्दा  :  आगमी  दो  तीन  दिनों  में

 हुई  हूं
 और

 अभी  वीच  बीच  में  वर्षा  का  होना
 में  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश

 अनिवार्य है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  प्राधिकारियों  से  के  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 अभी  कुछ  ही  मिनट  पूर्व  पता  चला  है  कि  हर  रखने  वाला  N
 ra

 ।
 पहले  जब  में  ने  वक्तव्य

 जगह  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  हे  ।  उस  दिया  था  तो  परिस्थिति  बहुत  खराब  थी
 217  LSD



 १२१४ १२१२३  अपहत  व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  १२  अगस्त  ९९५५

 प्रत्यर्पण )  चालू  रखना  विधेयक

 समवाय  विधेयक

 परन्तु  उस  के  बाद  से  भारी  वर्षा  नहीं  हुई  है
 समवाय

 और  स्थिति  में  सुधार  हो  रहा  हू
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा

 विधेयक  पर  अग्रेतर  चचा  करेगी  |

 श्री  एस०  छल०  सक्सेना

 श्री  साधन  गीत :  देश  की  बाढ़  की  स्थिति  को

 पूर्व  अपनी  अथंव्यवस्था  पर  विदेशी आधिपत्य
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  इस  के

 लिये  तय्यार  &  कि  सारे  देवा  की  बाढ़  की
 तथा  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  के  सम्बन्ध

 स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  दिन  में  में  कल  कह  चुका  हूं
 ।

 में  ने  बताया  था

 कि  प्रबन्ध  किस  प्रकार  व्यापार
 आवंटित  किया  जाये  ?

 के  अन्तःपाशन  न  केवल  सरकार  को

 यह  स्थगन  प्रस्ताव अध्यक्ष  महोदय  कि  कमंचा  रियों  को  च  समवाय  के  sal

 वर्षा  की  दूसरी  किस्त के  सम्बन्ध  में  हैं  ।
 धारियों  को  भी  धोखा  देते  हैं  ।  क्रय  और

 इसलिये  पहले  हमें  वाद-विवाद  के  लिये  विक्रय  के  लिये प्रबन्ध  अभिकरण  होते  हूं  और

 इक  जानकारी  एकत्रित  कर  लेनी  चाहिये
 वहीं  समवाय  की  आर  से  क्रय  करते  हें  और

 क्योंकि  अभी  स्थिति  में  परिवर्तन  हो  रहा
 बही  समुदाय  को  विक्रय  करते  हैँ  ।  इस  प्रकार

 ह  ।
 वस्तुओं

 की  किस्म  और  मूल्य पर  कोई

 बन्ध  नहीं  रहता हैं  ।  इसी  के  द्वारा  चोरबाज़ारी

 भीकी  जाती है  ।  आय  कर  जांच  आयोग

 अपहत  व्यक्ति  तथा  प्रशासन  प्रतिवेदन  को  देखने  से  पता  चलता

 है  कि  इस  सम्बन्ध  में  गड़  ड़ी  किस  सीमा चाल  रखना  विधेयक

 तक  पहुंच  गई  है  ।  इस  प्रतिवेदन  में  बताया
 आवास  और  संभरण  मंत्री

 गया  हैं  कि  उत्पादन  की  लागत को  बनाने
 सरवण  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 महोदय  पीठासीन
 कि  अपह्वत  व्यक्ति  प्राप्ति  तथा  प्रत्यपंण )

 १९४९  को  एक  अग्रेतर  अवधि  के  लिये  वे  कौन  कौन  से  हथकण्डे काम  में

 तक  चालू  रखने  वाले  विधेयक  को  छाते  हे--कभी  कभी  वे  कच्चे  माल  के  जाली

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।  क्रय  का  उल्लेख  करते  हूं  जिस  का  वास्तव

 में  कभी  क्रय  नहीं  किया  जाता  कभी
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हैं

 कभी  बहुत  स  मध्यस्थों  द्वारा  क्रय  किया
 अपह्त  व्यक्ति  प्राप्ति

 जाना  दिखाया  जाता हैं  यद्यपि  यह  मध्यस्थ
 तथा  प्रत्यपंण  )

 ea)
 SOF  NS

 केवल  बेनामीदार  होत  हैं  और  इसी  प्रकार
 को  एक  अग्रेतर  अवधि  के  लिये

 जो  लाभ  समवाय  को  मिलना  चाहिये  उसे

 चालू  रखने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की
 वे  स्वयं  हड़प  लते  हूं  ।  प्रबन्ध  अभिकरण

 नथ
 ~  ह

 अनुमति  दी
 एसी  सामग्रियों  की  खपत  दिखाते  प्री

 जिन
 जाय  |

 की  कभी  आवश्यकता  ही  नहीं  पड़ती  है  और

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इस  प्रकार  व्यय  को  बढ़ा  चढ़ा  कर  दिखाते
 हुआ |  r

 ica  इसी  प्रकार  की  अगणित  बुराइयों  का

 सरदार  ean  सिह  :  में  विधेयक  को  इस  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  किया  गया  हैं  ।  में

 or  क
 पुरःस्थापित  करता  ट  ।  समझता  हूं  कि  प्रबन्ध  अभिकरण  में  इतनी



 १२१५  समवाय  विधेय क  १२  १९५५  समवाय  विधेयक  १२१४

 अधिक  बुराइयां  हें  कि
 जब  तक  इस  प्रणाली  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  कराया  जाये  परन्तु

 का  ही  मूलोच्छेदन  नहीं  किया  जायेगा  यह  में  इस  से  सहमत  नहीं  हं  कि  सरकारी  समवाय

 बराया  टूर  नहीं  हो  सकती  है  ।  ठीक  यही
 केवल  वही  हैं  जिन  में  सरकार  नियंत्रण  में

 बात  सेक्रेटरियों  और  खतौनियों के  सम्बन्ध  में  42  प्रतिशत  अंश  हों  ।  सरकार  का  पेसा

 भी  है  जिन  को  इस  विधेयक  द्वारा  वैध  मान्यता  जनता  का  पैसा  हैं  इसलिये  सरकार  द्वारा

 दिये  जाने  का प्रयत्न  किया  गया  हैं  ।  इन  का
 लगाया  गया धन  चाहे  कम  हो  या  ज्यादा

 भी  qed  किया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  जनता  का  हित  इसी  में  हैं  कि  समवाय

 की  कांयं वाही  पर  कड़ी  निगाह  रखी  जाये  ।
 संचालकों  का  पारिश्रमिक  40,000

 कभी  कभी  ऐसा  भी  होता  हैं  कि  समवाय
 रुपये  रखा  गया

 ज  जो  हानि  उठाने  वाले

 =  ऋण  लेता  है  और  सरकार  उस  के  ऋण
 सेवायों  के  लिये  बहुत  अधिक  t  यत्न

 की  प्रतिभूति  देती  है  ।  ऐसे  सवालों  के

 यह  किया  गया  है  कि  यह  निर्धारित  कर

 दिया  जाये  कि  संचालक  कितने  समवायों
 कार्यों  पर  भी  कड़ी  निगाह  रखे  जाने  की

 आवश्यकता  हैं  ।  इसलिये  में  समझता  हुं  कि
 में  काम  कर  सकते  हें  और  प्रबन्ध  अभिकरण

 ऐसे  तमामਂ  समवायों  का  लेखा  परीक्षण

 कितने  सेवायों  का  प्रबन्ध  कर  सकते  हैं  ।

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  कराया

 परन्तु  यह  पर्याप्त  नहीं  हूँ  क्योंकि  हो  सकता
 जाये  जिन  में  सरकार  का  ऐसा  लगा

 हैं  कि  अन्तः पा शन  को  रोकने  के  लिये  ऐसा
 या  सरकार ने  ऋण  के  लिये  प्रतिभति दी  हो

 करना  आवश्यक  हो  परन्तु  आर्थिक  सत्ता

 तथा  घन  के  केन्द्रीकरण  को  रोकने  के  लिये  या  जिन  को  सरकार  ने  ऋण  दिया  हो  ।

 किसी  समवाय  को  सरकारी  समवाय  समझने
 यह  प्रयत्न  बेकार  साबित  इस  के  लिये

 हमें
 न

 केवल  यह  देखना  हैं  कि  समवायों
 के  लिये  अंशों  की  जो  प्रतिशतता  निर्धारित

 की  संख्या  कितनी  है  वरन्  यह  भी  देखना  की  गई  हूँ  उसे  भी  घटाया  जाये  क्योंकि

 है
 कि  समवाय  छोटे  छोटे  हूँ  या  बड़े  हैं

 ।  हम  जानते हैँ  कि  हमारे  देव  में  बहुत  से

 विदेशी  तैल  समवाय  ऐसे  हैं  जिन  में  सरकारी
 यहीं  बात  संचालकों  के  सम्बन्ध  में  भी

 अंधों  की  संख्या  कम  है  भर  विदेशियों
 के

 लागू  होती  है
 ।  कार्यकुशलता के  लिये  एक

 सीमा  निर्धारित  की  जानी  आवश्यक  हैँ  ।
 अंशों  की  संख्या  aga  अधिक  इसलिये

 विधेयक में  यह  उप
 नथ  किया  गया हैं  कि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के  अनसार

 लेखा  परीक्षक  इन  सेवायों  की  कार्यवाहियों
 एक  व्यक्ति  बीस  समवायों  तक  का  संचालक

 की  जांच  नहीं  कर  हम  चाहते  हैं
 कि

 हो  सकता  है  ।  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता

 हूं  कोई  भी  व्यक्ति
 बीस  समवायों का

 इन  विदेशी  समुदायों  पर  कड़ी  दृष्टि  रखी

 जाय  ॥
 पूर्वक  प्रबन्ध  नहीं

 कर
 सकता  हैं  ।  इस  का

 तात्या  यह  है  कि  हम  हरामखोर  संचालकों
 ५ मरो  एक  और  सुझाव  यह है

 कि

 को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं  और  सुप्रबन्ध  देखते  हुए  फि  हमारे  देश  जनता  की
 को

 बढ़ाना  चाहते  हें
 ।  कार्यकुशलता के  नाते  ग़रीबी  बढ़  रही  हैं  और  लाभांश  सौਂ  सौ

 समवायों  की  संख्या  सीमित  कर  दी  जानी
 प्रतिशत  तक  होते  हैं  हमें  लाभांशों  पर  ऐप

 चाहिये  और  साथ  ही  उन  का  आकार  भी
 प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिये  जिससे  कि  लाभांश

 निश्चित  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।
 बेक  दर  से  दो  तीन  प्रतिशत  से  अधिक  न

 में  इस  से  तो  सहमत  हूं  कि  सरकारी  होने  पायें  ।  इसलिये  लाभांशों  की  कोई
 समवायों  का  लेखा  परीक्षण  नियंत्रक  तथा  अधिकतम  सीमा  निर्घारित  की  जानी  चाहियें  ।



 १२१७  समवाय  विधेयक  १२  अगस्त  १९५५  समवाय  विधेयक  १२१८

 साधन

 जहां  तक  इस  बात  का  संबंध  है  कि  निर्धारित कर  देना  चाहते हें
 और  हम  चाहते

 समवाय  विधि  का  प्रशासन  किस  के  हाथ  हैं  कि  सभी  सेवायों  का  लेखा  परीक्षण

 में  हो  किसी  संविहित  प्राधिकार  के  हाथ  सरकार  द्वारा  किया  जाय  |

 में  रहे  या  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ  में  ~
 में  मैं  उन  तरीकों  का  उल्लेख

 तो
 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बुराइयां  तो

 दोनों  में  हे  परन्तु  हम  अपने  अनुभव  से  जानते
 करना  चाहता हं  जिन  के  द्वारा  सरकार  इन

 तराइयों  पर  नियंत्रण  रखना  चाहती
 है हूं  कि  संविहित  निगम  तो  प्रायः  ऐसे  मामलों

 में  बड़े  व्यापारियों  का  प्रतिनिधित्व  ही  करता  चाहे  वे  बुराइयां प्रबन्ध

 की  हों  या  सेक्रट्रियों की  हों
 या  खर्जाचिप्ों

 इस  के  साथ  साथ  एक  और  दोष  यह  है
 कि

 की  हों  ।  उदाहरण  के  लिये  विधेयक  में
 ए

 उन  की  किसी  प्रकार  की  आलोचना  भी  नहीं
 उपबन्ध  यह  किया  गया  है  कि  seer को

 जा  सकती  है  ।  उसका  भी
 कर्ताओं  को  क्रय  विक्रय  अभिकरण  देन  के

 वही  हाल  होगा  जो  औद्योगिक  वित्त  निगमਂ

 लिये  यह  आवश्यक  होगा  कि  इस  के  लिये तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  संस्थाओं  का  झा
 सामान्य  बैठक  में  एक  विद्वेष  संकल्प  पारित

 है  पर्त  यदि  अधिकार  केंद्रीय  सरकार  के

 हाथों में  रहे
 तो

 हम  इस  के  सम्बन्ध  में  समय
 किया  जाये  |  परन्तु  यह  बिल्कुल  व्यर्थ  है  क्योंकि

 a  जैसाकि  बम्बई  अंशधारी  संस्था  ने  भाभा
 समय  पर  प्लान  पूछ  सकते  ठ  तथा  उस
 के  दोषों  की  सभा  में  चर्चा  करके  आलोचना

 समिति  के  सामने  प्रस्तुत  किये  गये  अपने  ज्ञापन

 में  कहा  है  कि  सारे  देश  में  फले  होने  के  कारण कर  सकते  इस  से  लाभ  अधिक  होगा
 अंसारी  तो  इन  बैठकों  में  भाग  ले  नहीं

 इसलिये  में  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रशासन  के

 पक्ष  मं  हूं  ।
 पाते  हैं  इसलिये  यदि  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं

 को  ३०  प्रतिशत  मत  भी  मिल  जायें  तो
 वे

 उचित  संशोधनों  के  पश्चात्  अब  भी  इस  कोई  भी  संकल्प  पारित  करा  सकते  हैं  ।  पहले

 विधेयक से  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।  इस  ऐसा  करने  के  लिये  पच्चीस  प्रतिशत  मतों

 में  ऐसा  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  जिस  से  की  आवश्यकता  होती  थी  अब  हो  सकता  हैं

 कि  विदेशी  अधिपत्य  की  पकड़  कुछ  ढीली  इसे  बढ़ा  कर  तीस  या  तेतीस  प्रतिशत  कर

 दिया  जाये  ।  अब  मान  लीजिये  कि  पचास
 पड़े  क्योंकि  हम  यह  चाहते  हैं  कि

 प्रतिशत  अंशधारी  बैठक  में  भाग  लेते  हैं विदेशी  साधारण  अंश  पूजा  पर  पूर्ण  निषेध

 तो  भी  किसी  संकल्प  को  पारित  करने  के  लिये

 लगा  दिया
 यदि

 ऐसा  नहीं  हो  सकता
 केवल  प्रतिश्त  मतों  की  आवश्यकता

 ह  तो  उसे  केवल  उन  क्षेत्रों  तक  सीमित

 रखा  जाय  जिन  में  राष्ट्रीय  उद्योग  भाग  नहीं
 होगी  ।  इसलिये  विशेष  संकल्प  सम्बन्धी  यह

 प्रतिबन्ध  बिल्कुल  व्यर्थ  है  |

 ले  सकते  हूं
 ।

 यदि  यह  भी  नहीं
 किया  जा

 सकता  हे
 तो

 हम  यह  चाहते  हँ  कि  विदेशी  इसलिये  में  एक  बार  वित्त  मंत्री
 > स

 विनियोजन  के  लिये  बहुत  ही  कम  प्रतिशतता  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  इस  विषय  पर

 निर्धारित  कर  दी  जाय  और  उस  का  पूर्ण  रूप  इस  दृष्टिकोण  से  भी  विचार  करें  कि  क्या

 से  विनियमन  किया  जाय  ।  हम  प्रबन्ध  वह  इन  बुराइयों  को  दूर  करने  के  लिये  ऐसे
 कोषाध्यक्षों  और  संचालकों  निराश  उपायों  का  सहारा  लेंगे  या  इन

 के  प्रस्तावित  पारिश्रमिक ों  में  कमी  करना
 बुराइयों  के  मूल  को  ही  नष्ट  करने  क्रि  प्रदान

 चाहते  हम  लाभांशों  की  भी  एक  सीमा  करेंगे  ।



 १११६  समवाय  विधेयक  न  REKY  समवाय  विधेयक  १२२०

 कई  पू  जनवादी  देशों  में  यह  प्रणाली  नहीं  है  । श्री  के०  पो०  त्रिपाठी  :  जब

 पिछली  बार  इस  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  यह  जो  तरीका हूं  यह  गलत  है--इसलिये

 को  सौंपे  जाने  से  पूर्व  इस  सभा  में  विचार  समाजवाद  लाने  के  लिये  ag  आवश्यक  है

 SAT  तो  यह  आशा  की  गई  थी  कि  प्रबन्ध
 कि  देश  के  ढांचे  में  परिवर्तन  किये  जायें  ॥

 अभिकरण  प्रणाली का  उत्पादन  कर  दिया  इस  प्रश्न  पर  विचार  ही  वास्तव  में  नहीं

 जायगा--किन्तु  वर्तमान  विधेयक  में  ऐसा  किया  गया  हूं
 ।

 कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं की

 नहीं  किया  गया  हैँ  ।  केवल  एक  उपबन्ध  गई  हैं  बल्कि  यह  कहा  गया  कि  यदि  सीमा

 रखा  गया  हैं  कि  यदि  चाहे  तो  कुछ  निर्धारित  कर  दी  जाये  तो  vara  अभिकर्ता

 उद्योगों  में  इस  प्रणाली के  उत्सादन  के  सम्बन्ध  थोड़े  समय  में  और  अधिक  Worst  करना

 में  एक  घोषणा  सकती  ह--यदि  सरकार  आरम्भ  कर  देंगे  ।  किन्तु  यह  तके  भी  गलत

 न  चाहे  तो  सारा  धंधा  उसी  प्रकार  चलेगा  |
 है  क्योंकि  यदि  नियंत्रण  प्रभावपूर्ण  हो  तो

 मेरे  विचार  से  यह  नात  सभा  की  राय  के  कुछ  नहीं  हो  सकता  और  समवायों  को

 विपरीत  और  देश  की  जनता  भी  इसे  हानि  नहीं  पहुंच  सकती  है
 ।

 नहीं  चाहती  है  ।  इस  पर  १९३४  तथा

 १९६६  में  भी  विचार  किया  गया  और  में  यह  बात  भी  नहीं  मानता
 कि

 यदि

 उस  समय  भी  यही  राय  प्रकट  की  गई  थी  कि  इस  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  को  समाप्त

 कर  दिया  जाये  तो  उद्योग  प्रबन्ध के  बिना
 जितना  दिव्य  इस  प्रणाली की  समाप्ति

 की  जाये  उतना  ही  ठीक  है--किन्तु  समस्त
 रह  जायेंगे  ।  ये  लोग  फिर  भी  समाप्त  नहों

 सकी  जिस  प्रकार  के  प्रबन्ध  को  हम
 प्रयत्न  असफल  रहे  हैं  क्योंकि  जहां  पूंजी  का

 निर्धारित  ये  लोग  उसी  रूप  में  प्रात  का
 आ

 जाता  हूँ  वहां  सुधार  करना  इतना

 सरल  नहीं  होता  हूं
 |  प्रयत्न  करेंगे  ।  यदि  आप  मंत्रियों  तथा

 अध्यक्षों  का  उपबन्ध  तो  ये  लोग  मंत्री

 कोषाध्यक्ष  बनने  का  प्रयास  करेंगे
 पहले  कुछ  भी  हुआ  किन्तु  wa  इस

 सभा  ने  यह  निर्णय  कर  लिया  था  कि  हमारे  इत्यादि  ।  इसलिये  स्थान  खाली  नहीं  रहेगा  ।

 समाज  का  ढांचा  समाजवादी  ढंग  पर  में  समझता  हूं  कि  इस  अवस्था  में  इस  प्रणाली

 तो  संयुक्त  समिति  को  इस  पर  अग्रेतर  विचार  की  देश  को  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  वित्त

 करना  ही  चाहिये  था  ।  समाजवाद  इस  प्रकार  मंत्री  ने  कृषि  वित्त  तथा  औद्योगिक  वित्त

 कभी  भी  नहीं  आ  सकता  कि  देश  के  धन  के  मामले  में  कई  परिवर्तन  किये  हें  जिसे  से

 को  कुछेक  लोगों  के  हाथों  में  केन्द्रित  होने  यह  बात  सिद्ध  हो  गई  हैं  कि  केवल  यह  प्रबन्ध

 दिया  जाये  |  जो  शक्तियां  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं  अभिकर्ता  ही  पूजी  का  सम्भरण  नहीं  करते

 थोड़ी  बचतों  को  भी  सरकार  ने  हो को
 दी

 गई  हैं  वे  बहुत  ही  अधिक  हें  ।  यह

 कहा  गया  है  कि  प्रबन्ध  अभिकर्ताओं का  प्रोत्साहन  दिया  हैं
 और

 धन  इकट्ठा  कर  के

 पारिश्रमिक कम  कर  देने  से  उन  की  शक्ति  ऋण  दिये  हैं
 ।

 वास्तव  में  समस्त  पूंजी  का

 भी  कम  हो  किन्तु  यह  बात  गलत  है  ।  ढांचा ही  बदल  चुका  है
 ।

 रक्षित  बेक  के

 यदि  हमें  अपने  समाज  को  समाजवादी  ढांचे  वेदन  में  भी  ag  बात  लिखी  हुई  है  कि  इन

 में  ढालना  हैं  तो  शक्ति  का  विकेन्द्रीकरण  प्रबन्ध  अभिकरणों की  ओर  से  234 2-42

 करना  ही  होगा
 ।

 एक  यह  भी  उपस्थित  में  केवल  २५  प्रतिशत  पूंजी  ही  ars थी
 किया

 गया  है
 कि

 इस  प्रणाली  का  जिस  से  स्पष्ट  होता हूँ
 कि  अन्य  क्षेत्र  rap

 वादी  ढंग  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  पूजी  सम् भरण  करते  a
 2  wa
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 यदि  यह  सच  है  कि  हमारे  पात  पर्याप्त समय  आ  गया  है  कि  इस  प्रणाली  की  समाप्ति

 व्यक्ति  प्रबन्ध  सम्भालने  योग्य  हैं  और  पू  जी

 प्रकटत या  लोग  अब  इस  प्रणाली  थे
 प्रबन्ध  अभिनेताओं  के  द्वारा  नहीं  आती  हैं

 घणा  करते  हं  और  उन्हें  इस  में  कोई  भी
 तो  हमें  इस  प्रणाली  को  बनाये  रखते  कया

 लाभ  है

 a  ¢

 विश्वास  नहीं  रहा  है  ।  लोग  अंश  नहीं

 क्योंकि  उस  बाजार  पर  इन  ही  लोगों  इन  परिवर्तित  परिस्थितियों  को  ध्यान

 का  कब्जा  है
 ।

 जब  तक  इन  लोगों  को  वहां  से  में  रखते  हुए  यदि  हम  इस  प्रणाली  को  समाप्त

 हटाया  नहीं  जाता  हैं  तब  तक  नये  विनियोजन  कर  दें  तो  देश  के  उद्योगों  की  व्यवस्था  बरप

 नहीं  आयेंगे  ।  इसलिये  इस  प्रणाली  के  उत्सादन  नहीं  होगी  ।

 के  लियें  एक  समय-सीमा  रखी  जानी  चाहिये  हमें  अपने  समाज  को  समाजवादी  ढांचे

 थी  ।  यदि  यह  प्रणाली  देश  में  जीवित  रही  में  ढालना  किन्तु  उस  के  तत्व  हमारे  समाज

 तो  कोई  अन्य  प्रणाली  पनप  नहीं  सकती  हे  ।
 में  कहां  ग्रा  रहे  श्रमिकों के  प्रश्न  को  ड्र्ञ्ना

 यदि  उन्हें  यह  ज्ञान  हो  जायें  कि  उन  को  तक  नहीं  गया  है  ।  ७ ००५ अनका  उत्तरदायी  व्यक्ति

 अमुक  समय  के  वाद  समाप्त  हो  जाना  है  तो  यह  कह  रहे  हैं  कि  alae  उद्योगों  के

 वे  दूसरा  रूप  धारण  करने  की  चिन्ता  भी
 परन्तु  कैसे  ?  सरकार  ने  अल्पसंख्यक

 करेंगे  ।  यदि  वे  यह  समझ  जायें  कि  सरकार  अ्रंदाघा रियों  में  से  तो  दो  निदेशक  नामनिर्देशित

 पर  दबाव  डालने  से  ही  काम  चल  करने  का  अधिकार  रखा  है--किन्तु  श्रमिकों

 तब  वात  ही  दूसरी  =  |
 के  बारे में  यह  सब  कहा ंहै  ?  afe  वास्तव

 हम  जानते  हें  कि  सरकार  पर  कई  प्रकार
 में  ही  हम  चाहते  कि  यहां  समाजवादी

 का  दबाव  डाला  जायगा--इसलिये  सभा  समाज  तो  हमें यह  अधिकार  भी  लेने

 चाहियें  कि  जिन  जिन  उद्योगों  में  मु र्स गठित को  इस  wet  पर  पुनः  विचार  करना  चाहिये

 कि  क्या  इस  प्रणाली  की  समाप्ति  के  लिये  कार्मिक  संघ  चल  हें  उन  में  थे  सरकार

 कोई  समय  सीमा  रखी  जाये  अथवा  नहीं  ।  उचित  wana  में  निदेशक  नियुक्त  कर  सके

 कुछ  लोगों  का  विचार  ह  कि  इस  देश  यह  बहुत  लाभप्रद  व  त  होगी  |  इस  से  अहुत

 में  प्रबन्ध  सम्भालने  के  योग्य  कर्मचारियों
 सा  भ्रष्टाचार  समात  हो  जायेगा  और

 समवाय  तथा  उपभोक्ताओं  को  भी  लाभ
 की  कमी  हूँ

 ।
 वास्तव  में  कोई  कमी  नहीं  हैं

 पहुंचेगा
 किन्तु  समवायों  के  प्रबन्ध  अभिनेताओं  तथा

 बैंकों  के  प्रबन्धकों  में  संसक्ति  होने  के  कारण  इस  समय  श्रमिकों  को  केवल  मजूरी  के

 ऐसा  प्रयत्न  किया  गया  ह  कि  समवायों  की  अतिरिक्त  att  कुछ  पाने  का  अधिकार  नहीं
 प्रबन्ध  कुछ  विशेष  व्यक्तियों  के  जो  भी  लाभ  होता  हैं  उसे  प्रबन्ध

 हाथों में  ही  रहे  ।  यदि  इस  दबाव  को  कम  कर्त्ता ही
 ले  उड़ते हैं  ।  तराशा  थी  कि  न्यायाधीश

 कर  दिया  जाये  प्रबन्धकों  की  कोई  भी
 करण

 अपने  विनिर्णयों  &  कोई  ऐसे  परिवर्तन

 कभी  नहीं  रहेगी  ।  हमारे  aga  से  ब्यक्ति  करेंगे  जिन  से  कि  श्रमिकों  को  लाभ  में  भाग

 इस  उत्तरदायित्व  को  सम्भाल  सकते  हँ  ।  यदि  मिलेगा  किन्तु  उन्होंने  दुर्भाग्य  से  से  निप
 पर्याप्त  व्यक्ति  न  भी  तो  यह  सरकार  दिये  हैं  जिन  से  कि  श्रमिकों  को  लाभ  में
 का  aor  है  कि  संस्थायें  खोले  और  लोगों  भाग  मिलने  से  विल्कुल  ही  आशा  नहीं  रही
 को  वहां  प्रशिक्षण  दें  ।

 है  ।  उन्हें  केवल  निर्वाह  aw
 री

 प्राप्त  करने
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 का  ही  अधिकार  है  शौर  निर्वाह  मजूरी  न  माननीय  मंत्री  को  चाहिये  कि  को  हैं

 मिलने  पर  उन्हें  बोनस  का  श्रधिक्रार  होता  बिधि  बना  कर  चाय  बागानों  के  अधिक

 है  ।  निर्वाह  मजूरी  दिये  जाने  पर  उन्हें  लाभ  सत्यों  पर  किये
 जा

 रहे  विक्रय  को
 रोका

 में  माग  प्राप्त  करने  का  अधिकार  किन्तु  जाये  |  अनाज  के  समाचार  पत्र  में  ही  में  ने

 ल्यायाधिकरणों  के  विनिर्णयों  ने  सब  पर  पढ़ा  है  कि  इंगलैण्ड  के  उच्चायुक्त  ने  भारत
 x

 पानी  फेर  दिया  है  ।  सरकार  ने  भी  किसी  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया  fe  यदि

 कार  का  निर्णय  नहीं  किया  है  ।  सरकार  मैसुर  राज्य  ने  कोलार  की  सोने  की  खानों

 नेवल  प्रबन्ध  अभिकर्तास्रों  एवं  प्रबन्ध  निदेशकों  का  राष्ट्रीकरण  किया  तो  उस  से  fa  ca

 के  पारिश्रमिकों पर  ही  ध्यान  देती  रही  है  ।  विनियोजकों  को  हानि  होगी  कौर  वे  संक्रमित

 समाजवादी  ढांचे  में  हमें  इन  बातों  पर  विचार  हो  जायेंगे  ।  इसलिये  हम  देख  सकते  हैं
 कि

 करना  होगा  ।  नियोजकों  ने  अंशधारियों  किस  प्रकार  बिदेशी  पूजी  हमारी  wa

 शादी  के  लिये  लाभांश  समझा री  निधियां  बना
 व्यवस्था  पर  दबाव  डालती  है  जिस  से

 कि

 प्
 सभी  कुछ  हड़प  कर  लिया  &  ।  मजूरी के  हम  राष्ट्रीयकरण न  कर  सकें  ।  खानों

 x
 लिये  कोई  सरकारी  निधि  नहीं  हैं  ।  जब  भी

 राष्ट्रीयकरण के  सिद्धान्त  को  प्र पता धा  @

 कोई  संकट  जाता  हैं  तो  मजबूरियां  कम  कर  कै कोलार  की  सोने  की  खानों

 दी  जाती  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  प्रार्थना  राष्ट्रीयकरण  के  कार्य  को  पूरा  करना

 करना  चाहता  हूं  कि  यदि  भ्ंशघारियों के  लिये  चाहिये  ।  कम  से  कम  इंग्लैण्ड  वाले
 तो

 हमारे

 ऐसी  कोई  निधियां  बनाई  जाती  हें  तो  उन  में  ऊपर  कोई  लांछन  नहीं  लगा  सकते  क्योंकि

 श्रमिकों  का  भाग  भी  होना  चाहिये  ।  अब  उन्हों  नें  स्वयं  अपनी  खानों  का  राष्ट्रीयकरण

 तक  तो  यही  देखा  गया  हैं  कि  इन  समस्त  कर  रखा है  ।  ईरान  में  दलितों  के

 रक्षित  निधियों  को  बोनस  wat  में  बदल
 करण  के  प्रयत्न  को  ब्रिटिश  सरकार  न  सफलता

 लिया  जाता  हे  द  फिर  उस  पर  नियोजक
 से  रोका  किन्तु  हमें  अपनी  नीति  से  पीछे

 का  कब्ज़ा हो  जाता  हैं  ।  इन  में  श्रमिकों का
 नहीं  हटना  चाहिये  ।  यह  भारत  सरकार

 कोई  भाग  नहीं  रहता  ।  इसलिये  ऐसे  सभी
 की  एक  परीक्षा  होगी  ate  यदि  हम  ने  ठीक

 रक्षित  निधियों  में  सरकार  को  बताना  चाहिये
 कार्यवाही  नहीं  की  तो  हमारे  ध्येय  को  धक्का

 कि  उन  में  श्रमिकों  का  भाग  कितना  है  ।
 लगेगा |

 में  माननीय  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  at

 जात  की  ५  भी  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे

 चाय  बागान  बड़े  अधिक  मूल्यों  पर  बेचे  इस  दृष्टिकोण  से  भी  में
 कहूंगा  कि

 जा  रहे  हें  झ्र  बेचने  वालों को  मूल्य से  चार  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  बात  पर  ध्यान  दें  ।
 BS

 गुना  झ्र धिक  मूल्य  स्टिंग  में  मिल  रहा  है  में  ने  सुना  हूं  कि  भारत  सरकार  मैसूर  राज्य

 को  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  में  धीमी  रफ्तार
 जोकि  हमारे  देव  से  बाहर  जा  रहा  बक

 से  चलने
 की

 सलाह  दे  रही  हे
 ।

 में  यह  कहूंगा ea  प्रकार  हमें  एक  महान  राष्ट्रीय  हानि

 हो  रही  हैं  ।  माननीय  मंत्री  एक  तो  स्टिंग  कि  इंग्लैण्ड  के  उच्चायुवत  का  इस  प्रकार

 संसाधनों  के  कम  होने  के  प्रश्न  पर  विचार  को  हस्तक्षेप  नहीं  है  ।  मैसुर  राज्य  की

 करें  और  उस  के  निर्गमन  को  रोकने का  योजना  को  सफल  बनाया  जाये
 |

 इस

 प्रयास  करें  करार  दूसरे  यह  बात  भी  देखी  कोण  में  सरकार  का  ध्यान  इस  ak

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  समझौतों जाये  कि  सेवायों  में  पूजी  का  झ्राधिक्य

 हो  जाने  से  से  श्रमिकों  का  अंश  कम  न  हो ।
 में  ऐसा  कोई  खण्ड  न  रखा  जाये  जिस  से
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 किसी  भी  समवाय  अथवा  संस्था  के  हमें  उद्योगों  के  प्रबन्ध  तथा  लाभ  के  विषय  में

 करण  में  कोई  शंका वट  पड़े  |  श्रमिकों  के  भाग  का  उपबन्ध  अवस्य  ही

 करना  चाहियें  ।  में  समझता  हं  कि  इस  बत
 सरकार  ने  कई  शक्तियां  इस  प्रकार

 की  रखी  हैं  कि  यदि  सरकार  चाहे  तो  नियंत्रण
 पर  योजना  शभ्रायोग  भी  विचार  कर  रहा

 हे  |  यदि  साप  ने  इसे  समवाय  विधि  में
 को  हटा  सकती  है  ।  यह  तरीका  खतरनाक

 @  क्योंकि  नियंत्रणों  के  न  रहने  से  सभी  थान  न  दिया  तो  यह  किस  प्रकार  लागू  किया

 जायेगा  ?  इस  देश  के  उत्पादन  का  देदातनांक
 काम  चौपट  हो  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 सरकार  जो  विभाग  बना  रही  है  वह  एक
 १६५  पहुंच  गया  g—aa A 4g THE से  यह  प्रकट

 होता  है  कि  देश  का  श्रमिक  यहां  के  विकास
 ठीक  कार्यवाही  है

 ।  क्योंकि  यह  विभाग

 वित्त  मंत्रालय  के  ahr  रह  कर  इस  सभा
 के  लिये  झ्रातुर  रहा  है  ।  थोड़ी  बचतों

 म

 श्रमिकों  ने  भी  अरपना  हिस्सा  दिया  है  । की
 देखरेख  में  ही  रहेगा  ।  इसी  से  वास्तव

 में  हम  नियंत्रण  लागू कर  सकने  में  सफल
 इन  सब  बातों  से  यह  साबित  होता  है  किਂ

 छोटे  किसान  तथा  श्रमिक  देश  के  हित  के भी  हो  सकेंगे  ।  केवल  इस  सभा  की  लगातार  a

 देख  रख  से  ही  इस  देश  की  समवाय  सम्बन्धी
 लिये  किस  प्रकार  उद्यत  हें  ।  इसलिये  इन

 को  प्रबन्ध  में  भाग  दिया  जाये  ।  वास्तव
 अधिक  व्यवस्था  का  नियंत्रण  हो  सकता  है  ।

 इसलिये  नियंत्रण  की  व्यवस्था  करने  वाला  में  नियोजकों  के  दिलों  में  बहुत  सी  गलत

 धारणायें  हैं  जिन्हें  उस  समय  तक  नहीं  दूर
 अ्रभिकरण  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  अभिकरण

 होगा  ।  उसी  की  सफलता  पर  इस  नीति  को
 किया  जा  सकता  जब  तक  कि  उन  के  बुनियादी

 सफलता  frat  है  ।  इसलिये  में  इस  विभाग  कारणों  को  समाप्त  न  कर  दिया  जायें  ।

 के  स्थापित  किये  जाने  का  समर्थन  एवं  स्वागत  संतुलन  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  रखे  गये

 करता  हूं  ।  उपबन्धों  का  में  स्वागत  करता  हुं  ।  किन्तु

 सरकार  ने  जो  यह  शक्ति  अपत  पास  रखी

 में  सभा  के  माननीय  सदस्यों  से  फिर  है  कि  किन्हीं  मामलों  में  संतुलन  पत्र  प्रकाशित

 न  करने  की  भ्र नुम ति  सरकार  दे  सकती से  प्रार्थना  करता हूं  कि  श्रम  के  सम्बन्ध  में

 दोबारा  विचार  किया  जाये  ।  द्वितीय  पंच  यह  उचित  नहीं  हूं  ।  क्या  कारण  है  कि

 प्रकाशित  न  किये  जाये ं? वर्षीय  योजना  के  शभ्रन्तगंत  श्रमिकों  को

 प्रबन्ध  में
 भाग

 देने
 की  योजना  भी  है  ॥

 वास्तव  में  संतुलन  पत्रों  के  प्रकाशित  न

 होने  से  भ्रष्टाचार  बढ़ेगा  ही  ।  इसलिये

 प्रधान  मंत्री  ने  यूगोस्लाविया  से  वापस
 यह  कार्यवाही  एक  गलत  कार्यवाही  हूं  ।

 लौटने  पर  कहा  था  कि  इस  प्रश्न  पर  अवश्य  किसी  +  यहां  पर  कहा  था  कि

 ही  विचार  किया  जाये  ।  इस  योजना  के  उद्योग  कोई  निजी  सम्पत्ति  तो  होते  नहीं
 विरुद्ध  यहां  पर  यह  कहा  जाता  ह  कि  भारत  ये  ता  सार्वजनिक  सम्पत्ति  हैं  इसलिये  संतुलन
 के  श्रमिक  अशिक्षित  हैं  ak  इस  भार  को  पत्रों  का  प्रकाशित  किया  जाना  झ्रावश्यर्कਂ

 विज  योग्य  नहीं  हें
 ।

 कुछ  सीमा  तक  यह  इस  से  ज्ञात  होगा  कि  समवाय  किस
 ठीक

 भी  है  रिन्तु  बहुत  से  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिन  में  प्रकार  से  काय  कर  रहा  हैं  र  ल  किस

 यह
 उत्तरदायित्व  उन्हें  सौंपा  जा  सकता  है  ।  जा  रहा  हैं  ।  भ्रष्टाचार  को  हम  उसी  समय

 मुझे  ware  कि  aw  एरा  पर
 ि

 रोक  सकेंगे  यदि  सभी  समवायों  को  संतुलन
 करेंगी  ।  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  भ्रन्तर्गंत  पत्र  प्रकाशित  कराने  पर  बाध्य  किया  जायेगा
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 विदेशी  सेवायों  के  बारे  में  सरकार  एक  पुस्तिका  तैय्यार  करे  जिस  में  सरल

 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  उन्हें  भारत  में  एक  अंग्रेजी  भाषा  द्वारा  विधेयक  का  सारांश

 अंश  पंजी  रखनी  चाहिये  ताकि उन  का  दिया  जाये  ate  प्रबन्धक

 भारत  में  किया  जा  सके  ।  चाय  बागानों  प्रबन्ध  भ्रंश धारियों  आदि  के

 कर्तव्य  तथा  अधिकार  बता  दिये  जायें  ॥ के  सम्बन्ध  भें  यह  कठिनाई  हो  रही

 लन्दन  में  उन  के  की  एक  चौथाई  कीमत  जब  सम्पत्ति  शुल्क  विधेयक  के  सम्बन्ध  में

 हूं  और  यहां  पर  कई  गुना  ale  मूल्य  है  ।  भी  इसी  प्रकार  का  सुझाव  दिया  गया

 यदि  अंशों  को  दोनों  देशों  में  प्रस्तुत  किया  तो  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  एक  पुस्तिका

 जाता  तो  ऐसी  बात  न  होती  ।  इसलिये  इस  जारी  की  थी  जोकि  जनता  के  लिये  महान

 विधेयक  द्वारा  यह  उपबन्ध  कर  दिया  जायें  हितकर  सिद्ध  हुई  है
 ।

 इस  के  सम्बन्ध  में  भी

 कि  विदेशी  व्यापारिक  संस्थायें  wat  am  ऐसा  ही  करने  के  लिये  में  इसलिए  कहता

 को  पंजीबद्ध  करायें  और  भारत  में  एक  हूं  कि  इस  से
 न

 ही  केवल  श्रंशघारियों कों

 पंजी  रखें  जिस  से  कि  हमारे  भ्रंश  बाजार  का  अपने  अधिकारों  का  ज्ञान  अपितु

 विकास  हो  सके  ।  आखिरकार जो  भी  इस  से  समवायों  का  प्रशासन  भी  पर्याप्त

 वाय  जिस  किसी  देश  में  है  उसे  वहां  सीमा  तक  सुधर  जायेगा  |  समवायों  का

 दारी  से  काम  करना  चाहिये  ale  उसे  चाहिये  प्रशासन  ढीले  ढाले  ढंग  से  चल  रहा  हे  ।  इस

 कि  वह  यहां  एक  रजिस्टर  इस  प्रकार  का  अधिनियम  में  १९३६  MT  १९५१  में  नो

 बनाये  |  यह  एक  विवादास्पद मामला  है  संशोधन  किये  गये  उन  उपबन्धों  को  att

 मझे  aren  है  कि  भारत  सरकार  तथा  faa  तक  लागू  नहीं  किया  गया  है
 ।  इन  समवायों

 मंत्रालय  मेरे  सुझावों  पर  ध्यान  देंगे  ।  के  विरुद्ध  कई  शिकायतें  की  गई  परन्तु

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 में  उद्योगों  से  सम्बन्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  हैं  ।  जहां  कहीं

 रखने  वाले  सदस्यों  को  देना  कार्यवाही  की  भी  गई  है  वह  भी  बड़े  बड़े

 यहां  सदस्य  नहीं  रहते  हें  इस  कारण  में  फिर  पतियों  के  विरुद्ध  wag  छोटे  छोटे

 उन्हें  नहीं  बुलाऊंगा--फिर  मुझे  बाद  में  निर्धन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  की  गई  है  ।  में

 विभाग  को  सचेत  कर  देना  चाहता  हूं  कि लिखने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा--जो  यहां

 ५
 उसे  में  बुलाऊंगा  झर  यदि  कोई  वह  इस  बात  की  जोर  विशेष  ध्यान दे  ।

 खड़ा  नहीं  होगा  तो  में  चर्चा  को  समाप्त  कर
 श्री  अशोक  मेहता  ने  इस  बात  पर  जोर

 दूंगा  |

 दिया  हैं  कि  इस  विधेयक  के  विभिन्न

 श्री  एक  एम०  थामस  बन्दों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  एक

 wade  वित्त  मंत्री  के  इस  कथन  से  केन्द्रीय  स्वायत्तशासी  निकाय  स्थापित  किया

 सहमत  हूं  कि  संयुक्त  समिति  ने  एक  बड़े
 जायें  ।  औद्योगिक  सेवायों  के

 यें  को  बड़े  ही  ठीक  तरीक  पर  किया  है  ।  निधियों  की  यह  मांग  है  कि  वित्त  मंत्रालय  के

 इतना  बड़ा  विधेयक  इस  सभा  में  पहले  कभी  अधीन  ही  एक  gag  केन्द्रीय  निकाय  की  स्थापना

 नहीं  कराया  था  ।  एक  श्रमिक  पत्रिका  ने  की  जाय  |  श्री  साधन  गुप्त  तथा  अन्य

 हस  की
 उपमा  एक  जंगल  से  दी  हे  ।  यह  वादी  सदस्यों  ने  भी  एक  केन्द्रीय  स्वायत्तशासी

 विधान  एक  विषम  विधान  है  ।  गर्त  इस  निकाय  की  स्थापना  का  समर्थन  नहीं  किया

 विधेयक  के  पारित  होने  पर  नये  विभाग  है  ।  प्रारम्भ  में  तो  में  केन्द्रीय  स्वायत्तशासी
 को  सर्वप्रथम  काम  यह  करना  चाहिये  कि  निकाय  के  नाम  से  ग्रत्यघिक  प्रभा  वित्त  हुमा
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 ए०  एम०  area  का  इस  पर  प्रभाव  पड़ता  रहेगा

 धौर  उस  से  कई  प्रकार  की  उलझनें  उत्पन्न परन्तु  में  ने  जब  इस  के  सम्बन्ध  में

 विचार  frat
 ate

 विधेयक  का  गहन  हे  जायेंगी  |  हमें  इस  बात  को  व्यान  में  रखना

 अध्ययन  किया  तो  मुन्ने  यह  सुझाव  उचित  नहीं  चाहिये  कि  जब  हम  विदेशी  शासन  के  अधीन
 =

 प्रतीत
 |  गर्त

 मुन्ने  इस  बात  का
 खेद

 है  नहीं  ्  ।  अराज  तो  हमारा  अपना  राज्य

 कि  में  श्री  अ्रशोक  मेहता  के  इस  सुझाव  का  यह  एक  लोक  प्रिय  सरकार  हैं
 ।

 अतः
 इस

 समर्थन  नहीं  कर  सकता  |  वेसे  यह  कहना  तो  सरकार  के  हाथों  में  अधिकार  देने  में  हमें

 किसी  भी  प्रकार  का  भय  नहीं  होना  चाहिये बडा  सुगम  हे  कि  समवाय  विधि  के  सम्बन्ध

 में  नीति  विषय  मुख्य  मुख्य  बातों  का  तो

 सरकार  निर्णय  करे  हज़ार  उन्हें  कार्यान्वित  सभा  में  स्वायत्तशासी  निकाय  स्थापित

 करने  का  सारा  उत्तरदायित्व  एक  स्वतंत्र
 करन

 की
 पद्धति  को  कड़ी  आलोचना  की  गई

 carat  निकाय  को  दे  fear  जाय  ।
 है  att  कहा  गया  है  कि  aver  तक  जितने

 भी

 परन्तु  इस  कथन  को  वास्तव  में  कार्यरूप  में  स्वायत्तशासी  निकाय  स्थापित  किये  गये

 परिणत  करने  में  अनेकों  कठिनाइयों  का  उन  पर  जब  संसद  का  कोई  अधिकार  नहीं

 सामना  करना  पड़ेगा  ।  समवाय  विधि  की
 है

 ।
 यदि  हम  नें  इस  कार्य  को

 भी
 एक

 तथा  प्रशासन  का  केन्द्रीय  सरकार  स्वायत शाति  निकाल  को  सौंप  दिया  तो

 की  अरन्य  योजनाओं  से  एक  गहरा  सम्बन्ध  इस  पर  हमारा  कोई  अधिकार  नहीं  रहेगा  |
 a
 स  यदि

 श्राप  यह  कहते  हैं  कि  यदि  हम  ने  यह

 प्राधिकार  सरकार  को  दे  दिये  तो  इस  से समवाय-विधि-विभाग  को  वाणिज्य  कौर

 उद्योग  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  के  पक्षपात होने  का  भय  तो  में  कहता  हूं  कि

 साथ  मिल  कर  काम  करना  चाहिये  ।  दोनों  स्वायत्तशासी  निकाय  में  तो  पक्षपात  होने

 का  वापस  में  गहरा  सम्बन्ध  है
 ।

 यदि
 का  कौर  भी  बाधक  भय  है  ।  हमें  यह

 श्राप  ने  इस  के  लिये  कोई  स्वतंत्र  स्वायत्तशासी  अधिकार  किसी  स्वायत्तशासी  निकाय  को  नहीं

 निकाय  स्थापित  किया  ate  समवाय-विधि  देने  चाहियें  ।

 के  प्रशासन  के  सारे  अधिकार  उस  निकाय

 को  सौंप  दिये  तो  इस  के  परिणाम  बड़े  ही

 भयानक  होंगे  ।  संयुक्त  समिति  ने  इस  प्रश्न  पर  गहन

 सोच  विचार  किया  था  ate  उस  ने  प्रति

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  भी  इस  बात  की  वेदन  भे  पृष्ठ  २३  ate  २४  पर  लिखा है
 कि

 कौर  संकेत  किया  है  कि  इस  विधायक  के
 एक  स्वायत्तशासी  निकाय  को  स्थापित  करने

 <६  ४९  खण्डों
 में

 ९४  खण्ड  तो  ऐसे  हैं  की  अपेक्षा  एक  मन्त्रणा-ग्रायोंग  की  स्थापना

 जोकि  किसी  न  किसी  रूप  में  सरकार  से
 की  जाय  ।  समवाय  विधि  समिति  ने  इस

 सम्बन्ध  रखते  हैं  |  शर्त  मेरा  यह  विश्वास  हे  कि
 के  संबन्ध में  दो  विकल्प  दिये  हें  ।  प्रथम तो

 एक  स्वायत्तशासी  निकाय  को  स्थापित  करना
 me  कि  संयुक्त  पूजी  समवायों--ग्र्थात

 कौर  उस  को  समस्त  शक्तियां  देता  सम्भव  बीमा  समझा  श्रीश्री--से  सम्बन्ध

 नहीं है  ।  रखनें  वाला  एक  केन्द्रीय  निकाय  स्थापित

 श्री  अशोक  मेहता  ने  यह  भय  प्रकट  किया  जाय  ।  द्वितीय  यह  कि  एकਂ  केन्द्रीय

 किया  है  कि  यदि  स्वायत्तशासी  निकाय  की  सं विहित  निकाय  की  स्थापना  की  जाय

 स्थापना  न  की  गई  तो  राजनीतिक  विचार  जिस  में  स्थानीय  पंजीयक  प्रादेशिक  कार्यालयों
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 के
 प्रभारी  हों  ।  वस्तुतः  द्वितीय  विकल्प  ही

 दिये  वे  सभी  सुधार  वित्त  मंत्रालय  के

 यहां  पर  उपयुक्त होगा  |
 अन्तर्गत  बनाये  गये  समवाय  विधि  प्रशासन

 पृष्ठ  १८६
 में  व्यक्त  किये  गये

 विभाग  द्वारा  ही  कार्यान्वित  किये  जा  सकते

 हैं  । स्पष्टतया  बताते  हूं  कि  एक  स्वायत्तशासी

 निकाय  के  हाथों  ये  अधिकार  at
 इस  के  साथ  ही  साथ  में  यह  भी  कह

 देना  चाहता  हूं  कि  खण्ड
 ४०९

 से
 ४१४

 समिति  ने  एक  केन्द्रीय  निकाय  की  स्थापना
 के  अधीन  बनायें  जाने  वाले  मंत्रणा-म्रायो ग

 पर  इतना
 बल

 दिया  है  ।  समवाय  विधि

 का  हम  को  पूरा  पूरा  लाभ  उठाना  हैं

 ।

 मुझे
 है  कि  यदि  इस  मंत्रणा  आयोग  का

 वाणिज्य  ait  उद्योग  मंत्रालय  के  अधीन

 श्रीलंका  विषयों  से  सम्बन्ध  रखना  होगा  ।  :  जिन  उद्देश्यों  की  पति  करना  चाहते

 यह  सारा  कार्य  सरकार  के  अधीन  ही  होना
 वे  सभी  लाभ  हम  प्राप्त  कर  सकते

 हैं
 ।

 चाहिये  और  यह  सरकारी  काय  संसद्  के
 यह  सब  कुछ

 कर्मचारियों
 की  कार्यक्षमता

 नियंत्रण
 में

 यदि  हमने  यह  कार्य

 किसी  स्वायत्तशासी  निकाय  को  सौंप  दिया  तो

 प्रस्थापना  बहुत  सुन्दर
 है

 परन्तु  तो  भी  सरकार
 हमारा  उस  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  रहेगा  ।

 को  इस  के  प्रशासन  का  भार  उठाना  चाहिये  ।

 सरकार ने  संयुक्त  समिति के  सुझाव  को  अतः  एक  स्वायत्त-निकाय  की  स्थापना  की

 स्वीकार  कर  लिया  हैँ
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।

 सरकार  इस  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  वि
 तन्य  उपबन्धों  पर  बोलने  से  पूर्व  में

 को  शीघ्यातिणीध्य स्थापित  परन्तु  इस  अधिकृत  लेखापाल  अधिनियम  के  संशोधन
 के  साथ  ही  साथ  में  उस  विभाग  को  भी  सचेत

 से  सम्बन्ध  रखने  वाले  प्रशन  पर  संक्षेप  में
 कर  देना  चाहता हूं  ।

 कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 ऐसा  भय
 प्रकट  किया

 ठाकर  दास  भाग  पीठासीन  गया  हैं  कि  इस  संशोधन  की  कोई  श्रावश्यकता

 नहीं  है  कौर  यदि
 इस

 संशोधन  द्वारा  कथित विभिन्न  कार्यों  के  सहयोगी  के  कारण
 अधिकार  दिये  गये  तो  इस  से  देशी  अधिकृत

 तथा
 श्रमिक  कृत्यों  के  केन्द्रीयकरण के  कारण

 लेखापालों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव
 सभी  अधिकार  राजधानी  कसाब  दिल्ली

 में  केन्द्रित  हो  गयें  हूं  ।  इस  से  बड़े  बड़े  उद्योगों  पड़ेगा
 |

 परन्तु  में
 यह

 कहना  चाहता  हूं

 कि  यदि  विदेशियों  को  इस  व्यापार  क्षेत्र  में को  तो  कोई  नहीं  परन्तु  छोटे

 स्वतंत्र  रूप  से  प्रविष्ट  होने  दिया  गया  तो
 छोटे  उद्योगपतियों  को  सम्बन्धित  प्राधिकारियों

 इस  से  उन  के  हितों  पर  विपरीत  प्रभाव

 से  भेंट  करने  में  ही  कई  मास
 लग

 जायेंगे
 ।

 रिज़र्व  बैंक  के  लिये  बनाई  गई  खौफ  समिति
 पड़ेगा  ।

 माननीय  मंत्री  को  इस  बात
 को

 ने
 भी

 अपनें  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १००  पर  इस
 ध्यान  में  रखना  चाहियें

 बात
 की

 site  संकेत  करते  हुए  सरकार  को  में  एक  कौर  बात  की  कौर  भी  निदेश

 सचेत  किया  है
 ।

 हमें  इस  विभाग  की

 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  ate  समिति  की  कि  पू ृत दान  शादी  की

 इस  सिफारिश  को  ada  ध्यान  में  रखना  उन्नति  के  लिये  बनाये  गये  सीमित  सेवायों

 होगा  ।  समवाय  विधि  समिति  ने  जिन  विभिन्न  को
 इस

 के
 |  से  मुक्त  कर  दिया  जाय

 ?

 प्रशासनिक  सुधारों  के  सम्बन्ध  में
 सुझाव

 प्राचीन  अधिनियम  को  धारा  Wee  के
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 ए०  एम०

 mat  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  समवायों  ने  स्वयं  यह  war  था  कि  वह  इस  मामले  पर

 को  समवाय  विधि  के  प्रवर्तन  से  मुक्त  कर  गंभीरतापूर्वक  विचार  कर  रही  है  ।  इस

 देने  का  अधिकार  प्राप्त  था  ।  में  चाहता  हूं  का  सम्बन्ध  तो  सरकारी  नीति  से  है  ak

 कि  इसਂ  बात  पर  अवश्य  विचार  किया  जाय  |  वह  इस  पर  विचार  कर  रही  है
 '

 इस  के  में  सरकार  ध्यान  राज्यों  श्री  त्रिपाठी  ने  धारा  Yow  को

 में  पहले  से  ही  चालू  कछ  एक  अधिनियमों  संकेत  किया  है  जिस  के  अनुसार  व्यवस्था

 की
 कौर  दिलाना  हूं  जोकि  बड़े  ही  और  अध्याय  के  मामलों  का  निर्णय  करने  के

 हितकर  सिद्ध  हुए  हैं  ।  ऐसी  संस्थानों  के  लिये  दो  निदेशकों  की  नियुक्ति  का  अधिकार

 पंजीयन  के  लिये  समवाय  विधि  में  विहित  केन्द्रीय सरकार  को  दिया  गय  है  ।  वे  दो

 प्रक्रिया  को  निश्चित  करना  aarp  नहीं  निदेशक  इस  समवाय  के  ही  सदस्य  हो  सकते
 =  ।  इस  प्रकार  की  संस्थाओं  के  लिये  पृथक  हैं  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखी  जानी  चाहिये  ।

 विधि  होनी  चाहिये  ।  सरकार  इस  की
 यद्यपि  इस  नीति  को  कार्यान्वित  करने

 भ्रांत  भी  अवश्य  ध्यान  दे  |
 में  कई  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  इस  विधेयक  के  करना  परन्तु  औद्योगिक  शान्ति  की

 द्वारा  निजी  समवायों  को  प्राप्त  कूछ  सुविचारों  वृद्धि  के  लिये  सब  से  weet  उपाय  यही  हैं

 का  अपहरण  कर  लिया  गया  इस  कि  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  प्रबन्ध

 से  निजी  समवाय  निरुत्साहित  हो  जायेंगे  ।  में  हाथ  बटाने  का  अवसर  दिया  जाय  ।

 वास्तव  में  यह  बात  हैं  भी  ठीक  इस  से
 में  प्रबन्ध  ata  के  wet  को

 निगमित  उपक्रम  के  विकास  में  cara  लेता  हूं  ।  संयुक्त  समिति  ने  े  सेक्रेट  रियों

 पड़ेगी  ।  ब्रिटेन में  निजी  सेवायों  की  उन्नति  अर  कोषाध्यक्षों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 का  मुख्य  कारण  यह  रहा  है  कि  उन्हें  हर  में  उपबन्ध  बनाये  परन्तु  वित्त  मंत्री  का

 प्रकार  की  सुविधायें  प्रदान  की  गई  हैं  ।  अतः
 यह  कथन  है  कि  इन  विशेष  उपबन्धों  के

 हमें  छोटे  पैमाने  के  सेवायों  कौर  मध्यम  बिना  भी  सचिवों  ौर  कोषाध्यक्षों  को  नियुक्त

 पैमाने  के  समवायों  को  हर  प्रकार  से  WIT  किया  जा  सकेगा  ।  परन्तु  में  इस  कथन  से

 हित  करना  चाहिये  ।  ae  बात  ठीक  हैं  कि  सहमत  नहीं  हूं  ।  बिना  किसी  सक्षम

 निजी  सेवायों  में  कई  प्रकार  की  बुराइयां  बन्ध  को  रखे  हम  सेक्रेटरियों  झर

 रहती  परन्तु  सरकार  को  ऐसे  मामलों  ध्यक्षों  को  कदापि  नियुक्त  नहीं  कर  सकते

 में  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  होना  चाहिये  |
 हैं  ।  विधेयक  में  दी  गई  प्रबन्ध  fre tiat

 अन्य  सेवायों  में  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  are  भर  कोषाध्यक्षों  को

 न  किया  जाय  !  कराधान  जांच  प्रयोग  के  परिभाषाश्रों  में  कौर  निर्धारित  किये  गये

 प्रतिवेदन  में  भी  निजी  समवायों  के  महत्व  कृत्यों में  महान  अन्तर  है  |

 पर  पर्याप्त  प्रकाश  डाला  गया  है  ।  निजी
 सेक्रेटरियों  शौर  कोषाध्यक्षों  के  बारे

 समवायों  को  हर  प्रकार  का  प्रोत्साहन  कि  18.0

 जाना  चाहिये  ।
 में  कोई  विद्वेष  सक्षम  उपबन्ध  नहीं  था  ।

 सेक्रेटरियों  और  कोषाध्यक्षों  की  परिभाषा

 |  में
 ~

 श्री  अशोक  मेहता  क  यह  कथन  भी  बोर्ड  के  नियंत्रण

 कि  निर्देशक  बोझ  में  श्रमिकों के  प्रतिनिधि भी  तथा  निदेश  के  अधीन  रहते  हुएਂ  इन  शब्दों

 नियुक्त  fam  जा  क
 न  or

 छ  दिन  qa  सरकार  का  प्रयोग  किया  मया  जो  ए्बन्य  wf
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 कर्ता  की  परिभाषा  में  नहीं  है  ।  किन्तु  खण्ड  यद्यपि  अब  राज्य  द्वारा  चलाई  गई  औद्योगिक

 ३६८  प्रबन्ध  अ्भिकर्ती्रों  के  बारे  में  भी  वित्त  निगम  आदि  जैसा  कुछ  संस्थायें  धन

 इन्हीं  दादों  का  प्रयोगਂ  किया  गया है  में  लगाने  ऋण  देन ेका  काम  करती है

 समझता  हूं  सेक्रेटरियों  और  कोषाध्यक्षों  परन्तु  फिर  भी  श्रौद्योगिक  गृह  निर्माण  की

 के  बारे  में  कोई  सक्षम  उपबन्ध  रखना  सविता  सहायता  के  बिना  समवाय  स्थापित  करने

 अनिवार्य  क्योंकि  इस  बात  की  कड़ी  में  mata  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।

 आलोचना  हो  रही  हैं  कि  इन  सेक्रेटरियों  सेवायों  का  प्रबन्ध  उन  कों

 और  कोषाध्यक्षों  की  व्यवस्था  करते  हुए  धन  देने  अनेक  कामों
 च

 परोक्ष  रुप  से  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताश्रों  को  ही  क  लिए  अ्रनुभवी  संस्थानों  बड़ी

 लाया  गया  है  ।  श्रावइ्यकता  है  ।  यदि  हम  तुरन्त  ही  इस  प्रणाली

 को  समाप्त  कर  तो  व्यापार  उद्योगों
 संयुक्त  समिति  को  विधेयक  भेज  जाने

 से  पुर्व  में  ने  समवाय  विधि  समिति  के
 की  प्रगति  रुक  जायेगी  ।  इसी  कारण  इस

 वेदन  का  उल्लेख  करते  हुए  कहां  था  किਂ
 प्रणाली  से  पूर्णतया  अ्रसंतुष्ट  होते  हुए  भी

 वर्तमान  अर्थव्यवस्था  में  हमें  प्रबन्ध  अभिकरण  संयुक्त  समि
 ते

 ने  इस  को  कायम  रखन  की

 प्रणाली  को  समाप्त  नहीं  करना  चाहिये
 सिफारिश  की  इसलिये  हमें  प्रतिवेदन

 बल्कि  इस  की  बुराइयों  ate  त्रुटियों  को  पर  ध्यान  देना  चाहिये  are  सरकार  को

 दूर  कर  के  इस  प्रणाली  में  सुधार  करना  श्रावव्यकतानुसार  प्रबन्ध  अभिकरणों  को

 ।  इस  समिति  ने  क  साक्षियों  के  बढ़ाने  ग्रीवा  नये  प्रदत्त  झ्र भि करण

 मतों  कौर  विचारों  तथा  वस्तुस्थिति  का  खोलने  के  विषय
 में  स्वविवेक से  काम  करने

 का  पर्याप्त  भ्र धि कार  दिया  जाना  चाहिये  ।
 सम्यक्  ज्ञान  प्राप्त  करने  के  ध  इस

 प्रणाली  को  कायम  रखने  शर  इस  में  सुधार  इस  प्रणाली  में  जो  बुराइयां  हें  उन  को  दूर

 करने  की  शझ्रावश्यकता  बताई  है  ।  हमें  बम्बई  करने  के  लिये  पर्याप्त  उपाय  wit  सुरक्षण

 अंशधारी  संघ  के  मत  को  स्वीकार  करना  रखे  गये  जिन  का  हमें  परीक्षण  करना

 जिस  ने  इस  प्रणाली  में  सुधार  किये  चाहियें

 जानें  की  मांग  की  है  ।  प्रबन्ध  प्रबन्धकों

 हमें  तीनों  बातों  पर  विचार  करना ह
 aif  के  लाभ  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  faa

 कि  क्या  इस  प्रणाली को  तुरन्त  समाप्त कर
 मंत्री  ने  खण्ड  १९७  कौर  ३४७  में  संशोधन

 अ्रथवा  कोई  निश्चित  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  हैदर  कहा  है  कि

 सीमा  निर्धारित  कर  दी  जाये  या  इस  में  कठिन  मामलों  में  सरकार को  ढील  करने

 की  शक्ति  देने  का  उपबन्ध  किया  जाना
 सुधार  कर  के  इसे  रहने  दिया  जिस

 चाहियें  ।  समिति  ने  १०  प्रतिशत  लाभ  की की
 कि  संयुक्त  समिति  ने  सिफारिश  की  है  ।

 अन्य  देशों  में  भी  इस  प्रकार  का  काम  करने
 सिफारिश  की  मल  वि ्  घायल  में  RR.

 वाली  कई  संस्थायें  परन्तु  भारत  में  इस  प्रतिशत  की  व्यवस्था  थी  ।  पहले  जो

 प्रणाली  के  अतिरिक्त  कौर  कोई  ऐसी  लाभ  मिलता  उस  में  कूछ  कमी  कर  दी
 =

 संस्था  नहीं  है
 ।

 वास्तव  में  धन  विनियोजन  गई  |

 करने  उपक्रमों  में  धन  लगाने  वाली  किसी  श्री
 अशोक

 मेहता
 का  विचार  है  कि

 सुविधा  के
 न

 होने  के  कारण  ही  इस  प्रबन्ध  जितना  लाभ  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताग्रों  को  अब

 अभिकरण  प्रणाली  का  जन्म  हुआ  था  ।  मिलता  उतने  लाभ  की  ही  संयुक्त  समिति
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 ने  सिफारिश  की  हैं  ।  वास्तव  में  उन  का  शिकायत  प्राप्त  हो  तो  सरकार  को  निदेशक

 विचार  ठीक  नहीं  है  ।  करारोपण  जांच  आयोग  नियुक्त  करने  का  अधिकार  होगा  |  इस  समय

 के  प्रतिवेदन  जिस  का  श्री  अधिक  मेहता  तो  हमें  इसी  उपबन्ध  से  संतोष  करना  चाहिये  |

 ने  उल्लेख  किया  स्पष्ट  प्रतीत  होता  है  अमरीका  में  श्रल्पसख्यकों  को  शनुपाततः

 कि  wa
 तक

 प्रबन्ध  अभिकर्ता  १२  प्रतिशत  प्रतिनिधित्व  सिलता  किन्तु  इंगलिस्तान

 से  १४  afer  इस  से  श्रमिक  लाभ  में  ऐसा  नहीं  हैं  ।  इसलिये  हमें  यहां  २६४

 लेते  रहे  हैं
 ।

 भारत  का  रक्षित  बेक  के  बुलेटिन  के  संचालन  का  TAT  ग्न्य  देशों  में  इसी  प्रकार

 के  नवीनतम  जुलाई  WH  के  पृष्ठ  ७२७  पर  के  उपबन्धों  के  संचालन  का  परीक्षण  करना

 है  में  समवाय  १९५०-४२ਂ  चाहिये

 शीर्षक  लेख  में  कहा  गया  है  कि  इन  वर्षों

 में  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताश्रों  के  लाभ  में  अत्यधिक

 में  mara  करता  हूं  कि  अधिक  परिवर्तन

 किये  बिना  हमें  संयुक्त  समिति  ढारा  प्रति
 ar  रोक  १४  प्रतिहत  लेकर ale  हुई  वेदित  रूप  में  इस  विधेयक  को  पारित  करना

 २०  तथा  इस  से  भी  अधिक  प्रतिशत
 चाहियें  |

 लाभ  उन्हों  ने  कमाया  है  ।  इसलिये  इस  कथन

 में  कोई  सार  नहीं  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  श्री  एस०  ato  रॉम स्वामी  =

 लाभ  में  उचित  कमी  नहीं  की  है  ।  सरकार  संयुक्त  समिति  ने  इस  विधेयक  में  बहुत

 को  कठिन  मामलों  में  कुछ  ढील  करने  की  सुधार  किया  है  शौर  उस  के  प्रायः  सभी

 सदस्यों  ने  एकमत  से  इस  की  सिफारिश
 शक्तियां  अ्रवब्य  दी  जानी  परन्तु

 a की  ।  इस  में  सभी  विचारधाराओं  का
 इस  अनुपात  को  बढ़ाने  की  श्रावय्यकता

 सामंजस्य  करने  का  प्रयत्त  गया  हैं

 इसलिये  यह  विधेयक  बहुत  संतोषप्रद  बन

 सर्वश्री  मोरारका  wie  नथवानी  ने
 गया  है  ।  हमें  इस  का  भ्रनुमोदन  करना

 अ्रत्पसंख्यक  हितों  की  रक्षा  करने  एवं  तौर  यदि  बाद  में  किसी  कठिनाई  का  श्रनभव थि

 प्रतिनिधित्व  के  सिद्धान्त  के  अपनाये  हो  तो  उन  के  थ  झ्र धि नियम  में  संशोधन

 जाने की  सिफारिश  की  है  ।  ख  ड  २६४  में  किया  जा  सकेगा  |

 ag  सिद्धान्त  श्पता या  गया  किन्तु  इस

 विषय
 खण्ड  के  सम्बन्ध  में  म

 सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  करने  का
 a
 ः  कि  अधिकृत  लेखापाल

 समवाय  कं  संस्थापकों  की  सदभावना  पर
 कहना  चाहता

 विधेयक  में  विदेशी  श्रोताओं
 छोड़  दिया  गया  हैं  ।  प्रतिनिधित्व

 को  श्रन्योत्यता  के  पर  मान्यता  देने
 से  समवाय  में  विरोधी  दल  के  पेदा  हो  जाने

 का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  हमें
 से  समवाय  का  काम  सुचारु  रूप  से  नहीं

 करते  समय  इस  बात  का  निश्चय  कर  लेना
 चल  सकता  है  तर  aa  अल्पसंख्यक  हितों

 की  रक्षा  करने  के  साथ  साथ  समवाय  के  चाहिये  कि  क्या  विदेशों  में  हमारी  भ्र हं तां

 को  मान्यता  दी  जाती  है  अथवा  नहीं  ।  यदि
 सुचारु  संचालन  की  अधिक  ध्यान  देना

 तो  हमें  इस  संस्था  से  अ्रहंताश्ों  को
 लोग  ।  अल्पसंख्यकों के  हितों  की  रक्षा  करने

 मान्यता  देने  की  शक्ति  ले  लेनी  चाहिये  ।
 के  wea  से  खण्ड  ४०७  में  एक  उपबन्ध

 किया  गय  है  कि  यदि  उन  के  हितों  को  खण्ड  Pees  के  उपबन्धों  में  एक  बहुत

 कच चलन सझ  या  रप्रबन्य  के  सम्बन्ध  में  कोई
 बड़ी  त्रुटि यह  ह

 ्य
 {  के  अ्रधिकृत  लेखापाल



 १२३९  समवाय  विधेयक  १२  अगस्त  १९५५  समवाय  विधेयक  १२४७

 संस्था  श्रन्योन्यता  के  आधार  के  बिना  ही
 निश्चित  तिथि  तक  समाप्त  करने  का  विचार

 ही  गलत  ट  | विदेशी  श्रहेताश्रों  को  मान्यता  देगी  कौर

 केन्द्रीय  सरकार  श्रन्योन्यता  के  आधार  पर  |  भाभा  समिति  ने  इस  प्रणाली  को

 इस  से  बड़ी  विचित्र  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।  समाप्त  करने  के  स्थान  पर  इसे  सुधारने

 की  उपयोगिता  की  सिफारि दा  की  है  ।
 इसलिये  खण्ड  २२५  (१)  को

 निकाल

 दिया  जाना  जिस  में  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी क्षेत्र  को  उत्पादन  कार्य  में  शे

 को  श्रन्योन्यता  के  ware पर  विदेशी  लाने  के  लिये  उस  की  अनिवार्यता का  अनुभव

 को  मान्यता  देने  का  अधिकार  किया  जाता  हैं  |  इसलिये  इस  की  त्रुटियों

 देने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  भ्र ौर  बुराइयों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया

 जाना  में  समझता  हुं  कि  संयुक्त  समिति खण्ड  Rk,  ३४७  शर  ३५२  के  बारे  में

 में  कहना  चाहता हूं  कि  किसी  कठिन  मामले  ने  इस  उद्देश्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  विधेयक

 में  उचित  संशोधन  कर  दिया  है  ।
 में  उस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  विमुक्ति

 देने की  शक्ति  लेने  का  सरकार  का  विचार  तीसरे  अध्याय  में  प्रबन्ध  अभिकरण

 उत्तम  है  परन्तु  इस  पर  संशोधन  करने  प्रणाली  प्रबन्ध  भ्रभिकर्ताश्ों  की  गोलियों

 पर  man  सीमायें  ्र  नियंत्रण  लगाये से  विधेयक  की  उद्देश्यपूर्ति में  बाथा  उत्पन्न

 दो
 जायेगी

 ।
 इस  विधेयक  के  लागू  हो  जाने  गय ेहें  ।  खण्ड  ३२३  में  उपबन्ध  किया  गया

 के  बाद  यदि  कठिनाइयों  का  अ्रतनुभव  किया  है  कि  सरकार  अधिसूचना  में  दी  गई  तिथि

 जाये  तब  सरकार  इन  खंडों  में  संशोधन  से  उपधारा  (२) के  उपबन्धों  को  किसी  भी

 कर  ले
 ।

 इसलिये  मेरा  नम्बर  निवेदन  है  कि  समवाय  पर  लागू  कर  सकती  है  |

 सरकार  को  संशोधन  नहीं  रखने  चाहियें  ।  सरकार  यह  अधिसूचित  करने  की  शक्ति

 बाद  में  किसी  को  कठिनाई  तब  लेने  का  उपबन्ध  कर  रही  है  कि  भ्  उद्योग

 इस  में  संशोधन  किया  जा  सकेगा  |  या  व्यवसाय  वाले  समवायों  में  कोई  प्रबन्ध

 प्रबन्ध-प्रशिकरण  प्रणाली  के  बारे  में  तीन  अभिकर्ता  नहीं  होगा  ।  संयुक्त  समिति  के

 मत
 एक

 तो  ae  कि  इसे  तुरन्त  ही  समाप्त  कुछ  नें  ि  श्रीमती  टिपण्णी  में
 कर  दिया

 दूसरा  यह  कि  किसी  निश्चित
 इस  का  विरोध  किया  हैं  पर  कहा  है  कि

 तिथि  पर  इसे  समाप्त  किया  दौर  तीसरा  इस  का  देश  की  अ्रथं-व्यवस्था  पर

 मत  इस  प्रणाली
 के

 पक्ष  में  है
 ।

 जब  हिन्दू  वैज्ञानिक  रूप  से  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  और

 rare  विधेयक  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तो  यह  उद्योगपतियों  तथा  व्यवसाय  करने  बालों  में

 कहा  गया  था  कि  जिस  दिन  से  विधेयक  लागू  हो  ग्रनिद्चितता  की  भावना  काम  करती

 उसी  दिन  से  संयुक्त  हिन्दू  परिवार
 को

 समाप्त  जिस  के  परिणामस्वरूप  देश  की  wer  व्यवस्था
 कर

 दिया  जाये  |
 जिस  प्रकार  संयुक्त  हिन्द  के  अव्यवस्थित  हो  जाने  की  भी  संभावना

 परिवार  को  किसी  निश्चित  तिथि  पर  समाप्त
 हैं  ।  परन्तु  यह  मिथ्या  विचार  है  किस

 नहीं  किया  जा  सकता  उसी  प्रकार  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  अधिसूचना  की  जायेगी
 भ्र भि करण  प्रणाली  को  भी  किसी
 विशेष  पर  समाप्त  नहीं

 यह  हमें  ज्ञात  नहीं  है
 ।

 विचार  यह  हैं  कि

 a
 किया  जा  सकता  बुराइयों  को  रोका  जाये  ।  जो  लोग  बेईमानी

 ः  ।  यह  प्रणाली  हमारी  श्री-व्यवस्था  gk  अथवा  अंशधारियों  के  लाभांश  को
 आधिक  स  सम्पन्नता  के  साथ  इस  प्रकार  मिली  खाने  का  प्रयास  करेंगे  अथवा  कौर  किसी
 जुली  हुई  है  कि  इसे  तुरंत  अथवा  किसी  मे  उन  को  ही  इस  उपबन्ध  से



 VIS  समवाय  विधेयक  १२  अगस्त  १९५५  समवाय  विधेयक  RQvR

 एस०  वी०

 डरने  की  श्रावस्यकता है  ।  ठीक  तरह  से  जिन  को  संशोधित  किया  गय  है  कोई

 ईमानदारी के  साथ  रहने  वाले  लोगों को  जनक  बात  नहीं  दिखाई  देती ह

 इस  से  डरने  की  किचित  अ्रावश्यकता नहीं
 संयुक्त  समिति  ने  बहुत  से  निबंधन

 विधि  केवल  बेईमानों  को  दण्ड  देगी  |
 रखें  और  जरगर  इतने  पर  भी  प्रबन्ध

 मुझे  इस  में  कोई  बुराई  दिखाई  नहीं  देती  हैं  ।
 wat  अपनी  पुरानी  चालाकियां  खेलते  रहे

 इस  प्रसंग  में  यह  कि  सरकार  तो  2 y  में  हम  उन  की  गतिविधियों  का

 स्वेच्छाचारितापूवंक  किसी  भी  उद्योग  या
 पुनरीक्षण  करेंगे

 ।
 मेरे  विचार  से  प्रबन्ध

 व्यवसाय  को  अधिसूचित  कर  र  अभिकरण  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  की

 दबाव  या  प्रभाव  में  कर  भी  ऐसी  away  कोई  जल्दी  नहीं  है
 ।

 अध्याय
 ३

 में

 वाही  कर  सकती  गलत
 a  ।  परन्तु में  रखे  गये  उपबन्धों  का  में  सेन  करता हूं  ।

 कहना  चाहता  हं  कि  कोई  भी  सरकार  दबाव

 में  प्रा  कर  देश  के  हित  को  हानि  पहुंचाने

 खंड  २६४  प्रौढ़  ४०७  के  सम्बन्ध  में

 किसी  प्रकार  की  शंका  किये  जाने  का  में  कोई
 वाली  कोई  भी  गलत  कार्यवाही  करने  की

 मूखंता  नहीं  करेगी  ।  केवल  उसी  मामले
 कारण  नहीं  देखता  हं  ।  यह  ज बनुज्ञय भ  है  कौर

 marian  प्रतिनिधित्व  के  सिद्धान्त  की

 में  इस  शक्ति  का  प्रयोग  किया  जहां

 इस  का  प्रयोग  करना  waar  अ्निवाय  एवं
 प्रालोचना केवल  इसी  प्राकार  पर  की  गई

 हैं  कि  राजनैतिक  अ्रवस्थाम्रों पर  लागू  होने
 लोकहितकारी  होगा  i

 बाले  सिद्धान्तों  को  प्रौद्योगिक  तथा

 बम्बई  अंशधारी  संघ  जिस  ने
 सादिक  उपक्रमों  पर  लागू  नहीं  किया  जाना

 अभिकरण  प्रणाली  की  बुराइयों  are  त्रुटियों
 चाहिये  ।  परन्तु  मेरा  ऐस  विचार  नहीं हैं

 को  प्रकट  किया  इस  प्रणाली  को  नष्ट
 mat  हम  प्रयोग  परीक्षण  कर  रहे  हैं

 ।

 करनें  के  लिये  अपितु  इसे  सुधारने
 हमारी  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  प्रारम् पं

 की  मांग  की  में  समझता  हूं  कि  हमें  इस
 होने  वाली  हैं  ।  हम  निजी  क्षेत्र  को  भी  प्रोत्साहन

 मांग  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  देश  के  देना  चाहते  हैं  ।  हम  ने  मिश्रित  अर
 शभ्रौयोगीकरण  के  जब  कि  धन  लगान

 के  सिद्धि  त  को  स्वीकार  किया  :  शरर  हम

 वाली  संस्थापकों  की  देश  में  कमी  इस  प्रणाली
 निजी  क्षेत्र  को  समा  त  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।

 को  कायम  किन्तु  इस  में  अनिवार्य  यदि  परीक्षण  करने  के  बाद  आनुपातिक

 सुधार  प्राचार्य  हो  जाता  प्रतिनिधित्व  से  उद्योग  के  विकास  में  करवट

 है  ।  इसलिये  में  इसे  कायम  रखने  प्रौढ़  इस
 पड़ती  मालूम  होगी  तो  हम  इस  खड़  का

 में  सुधार  किये  जाने  के  पक्ष  में  हूं  ।
 संशोधन  कर  देंगे

 प्रबन्ध  अ्रभिकरण  प्रणाली  की  बराइयों

 पर  बहुत  alan  जोर  दिया  गया  हैं  ।  परन्तु
 खंड  Yoo  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन

 है  कि  सरकार  प्रत्येक  बात  में  तो  हस्तक्षेप
 ऐसे  aa  भी  हें  जिन्हों  ने  बड़ी  ईमानदारी

 से  ब्रह्म  कारोबार  किया  है  कौर  कभी
 करेगी  नहीं  अर  जब  कभी  करेगी  तो  इस  लये

 करेगी  भ्रंश धारियों  द्वार  जनता  क
 अपनी  नीयत  नहीं  बिगाड़ी  है  ।  भले  बुरे  तो

 सभी  जगह  होते  परन्तु  चंकी  बुरे  अधिक
 वास्तविक  हितों  के  साथ  पूर्ण  न्याय  हो  ।

 हैं  इसलिये  यह  विधान  बनाया  जा  रहा  है  ।  अब  में  खंड  ४०६  को
 लेता  हूं  ।  किसी

 इसलिये  मुझे  खंड  ३२३  या  ग्रन्थ  खंडों  में  केन्द्रीय  प्राधिकार  के  x ७  भी  जाने क  लिये



 P23 ३  समवाय  विधेयक  १२  अगस्त  peuy  गेर-सरकारी  विधेयक  तथा  १२४४

 संकल्पों  संबंधी  समिति

 भाभा  समिति  ने  पांच  कारण  बताये  हैं  ।
 अन्त  में  में  राजकीय  समवायों  सम्बन्धी

 पहला  कारण  यह  बताया  गया  है  कि  विधि
 खण्ड  ६१४  के

 सम्बन्ध  में  कहूंगा  ।  राजकीय

 केवल  तभी  प्रभावी  हो  सकती  है  जबकि  समवाय  तीन  प्रकार  के  हैं
 :

 एक
 तो  वह

 जिन  में  जितना  भी  पैसा  लगा  हैं  वह  सब परिभाषायें  ठीक  प्रकार से  दी  गई  हों  ।  दूसरा

 कारण  यह  बताया  है  कि  परिभाषायें  का  सब  भारत  सरकार  का  दूसरे  वह

 जिन  में  अघिकांश पैसा  भारत  सरकार  का तो  सामान्य  शब्दावली  में  होती  सीमान्त

 मामलों  का  निर्णय  करनें  के  लिये  कोई  लगा  है  कौर  कुछ  गेर  सरकारी  पैसा
 थी

 लगा

 है  शर  तीसरे  वे  समवाय  हैं  जिन  में  सरकार
 युक्त  प्राधिकार  होना  चाहिये  जिसे  उपयुक्त

 मामलों  में  प्रीमियम  या  विनियमों  में  कुछ
 का  पैसा  तो  कम  लगा  है  परन्तु  सरकार  का

 छट  देने  का  afar  प्राप्त  हो  ।  तीसरा  हित  बहुत  महत्वपूर्ण  या  जिन  को  सरकार

 ने  ऋण  दिये  हें  या  उन  के  सम्बन्ध  में
 कारण  यह  बताया  गया  हैं  कि  शोधन  का

 नियंत्रण  करने  के  लिए  विधि  एक  पर्याप्त  भूति  दी  है  ate  किसी  प्रकार  की  श्रमिक

 सहायता की  हैं  प्रौर  कछ  गेर  सरकारी
 लचीला  साधन  नहीं  होती  है  ।  चौथा  कारण

 सेवायों  के  निदेशक  बोर्डों  में  सरकार  ने
 qe  बताया  गया  है  कि  यदि  विधि  को

 कुछ  संचालक  नामनिर्देशित  करने  का  भ्र घि कार
 fad  करने  के  लिये  कोई  नियमित  शासन

 प्राप्त कर  लिया  है  ।
 तंत्र

 न
 हो  तो  उत्तम  से  उत्तम  विधि  भी

 ऐसे  सरकारी  समवायों  पर  dae  के
 प्रभावहीन हो  जाती  है  ।  पांचवां  कारण  यह

 नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  कई  बार  चर्चा  हुई
 बताया  गया  है  कि  इस  बात  का  विशेष  रूप

 से  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  देश  में  वित्तीय
 है  कौर  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इस  के

 लिये  एक  संसदीय  समिति  नियुक्त  कर  दी
 ज्ञान  का  सर्वथा  प्रभाव  है  कौर  विनियोजकों

 art  जो  समय  समय  पर  इन  सेवायों  के

 तथा  सामान्य  जनता  में  चेतना  की  कमी  है  ।
 कार्यकरण  की  सच  करती  रहे  ।  में  समझता

 मेरे  विचार  से  यूपी  यह  पांचों  कारण
 हूं  कि  इस  सम्बन्ध  जैसाकि  श्री  gad

 बहुत  महत्वपूर्ण
 ग

 हें  परन्तु  तो  भी  देश  की  गॉसिप  का  विचार  इन  गेर-सरकारी

 वर्तमान  भ्र वस् था
 को

 देखते  हुए  इन  से  मेरा  निगमों  के  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासन  सम्बन्धी

 समाधान  नहीं  होता  ।  में  समझता  हूं  कि  कार्यों  या  इन  की  नीति  में  हस्तक्षेप  करना

 प्रौद्योगिक  विकास  की  ada  wae  को  नहीं  है  ।

 देखते  हुए  मंत्रणा  निकाय  का  सुझाव  सब  में  चाहता  हूं  कि  खण्ड  ६१३क  में  जो

 से  उचित  हैं  ।  यथच्छाकारिता  का  सुझाव  संशोधन  में  ने  रखा  हैं  वह  स्वीकार  कर  लिया

 पक  चरम  सीमा  का  सुझाव  दूसरा  चरम  जाप  जिस  से  कि  हमारे  सामने  न  केवल

 सीमा  वाला  सुझाव  यह  है  कि  हर  वस्तु
 लेखा परीक्षण  प्रतिवेदन  वरन्  इन  सेवायों

 का  नियंत्रण  करने  वाला  एक  केन्द्रीय  के  कार्यकरण  प्रतिवेदन  भी  हमारे  सामने

 कार  हो  ।  दोनों  की  ate  मंत्रणा  आयोग  प्रस्तुत  किये  जा  सकें

 वाला  यह  मध्यवर्ती  सुझाव  में  अच्छा  समझता
 गैर-सरकारी  विधेयकों  तथा

 हूं
 ।

 पांच  वर्ष  के  च्  2EYE  में  प्रबन्ध  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 प्रभाकरण  के  प्रदान  पर  जब  फिर  से  विचार  तैतीसवाँ  प्रतिवेदन
 किया  जाय  तो  इस  पर  भी  फिर  से  विचार

 किया  जा  सकता  यदि  इसे  भ्र पर् यात  समझा

 श्री  अल्तेकर
 सतारा  में

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 गया
 तो  हम  विधि  में  संशोधन  कर  सकते  हैं  ।  यह  सभा  गेर-सरकारी
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 2RvY  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  १२  अगस्त  १९५५  के  बारे  में  संकल्प  १२४६

 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सदस्यों  के  सामने  स्वतंत्र  भारत  का  utes

 सम्बन्धी  समिति  के  स्वरूप  भली  प्रकार  से  स्पष्ट  नहीं  था  ।  युद्ध

 वेदन  जो  १०  PUY
 नी

 | हि  समाप्त  eat  था  इसलिये  artes  स्थिति

 था  भी  डांवाडोल  थी  ।  उस  की  जांच  का  क्षेत्र को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया

 सहमत  हम  भी  केवल  केद्रीय  सेवाशर्तों  तक  ही  सीमित  था  ।

 में  सभा  से  इस  प्रतिवेदन  को  स्वीकार
 यद्यपि  सेवाशर्तों  का  वैज्ञानिकन  करने  का

 प्रयत्न  करन  भी  वेतन  आयोग  का  एक करने  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 कृत्य  परन्तु  उक्त  वेतन  अयोग  की
 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 सिफारिशों  को  लागू  किये  जाने  पर  भी
 यह  सभा  गेर-सरकारी

 वह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  eat  at  इसलिये  केंद्रीय
 सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 राज्यों  दोनों  प्रकार  सेवायों
 सम्बन्धी  समिति  के  तेतीसवें

 के  लिये  एक  संयुक्त  वेतन  झ्रायोग  को  नियत वेदन  १०  अगस्त  gaan

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया
 करना  श्रावस्ती  है  ।

 दै
 सहमत है  ।  वेतन  आयोग  ने  स्वयं  कहा  था  कि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हजा  ।  सामजिक  न्याय  की  यह  मांग  थी  कि  बराबर

 बर  बर  काम  के  लिये  बराबर  बराबर  वेतन

 होना  चाहिये  ।  परन्तु  कुछ  कारणों  से  वह
 वेतन  आयोग  की

 नियुक्ति  के  विवश  था  इसलिये  वहू  ag  सिफारिशें  नहीं

 बारें  में  संकल्प  कर  पाया  जिन  को  कि  वह  उचित  समझता

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  श्री  डी०
 इसलिये  केन्द्र  श्र  राज्यों  के  वेतनों

 में  बहुत  भ्रमित  wana  भ्र भी  तक  चली सी०  शर्मा  के  २६  Peay  के  संकल्प

 तथा  उस  के  संशोधनों  पर  अग्रेतर  विचार
 जाती  है  ।  इसलिये  इस  सारे  seq  पर  विचार

 करने  के  लिये  कोई  न  कोई  निकाय  होना प्रारभ  करेगी  ।

 श्रोता  सुचेता  कृपा लानी
 :  ही

 चाहिये
 |

 इतना  ही  वरन  दिल्ली  में  भी
 नई  दिल्ली  के  निर्वाचन  क्षेत्र  की  प्रतिनिधि  होने

 के  जहां  कि  सरकारी  कर्मचारियों
 कुछ  ऐसे  दफ्तर  हें  जो  अधीनस्थ  दफ्तर

 कहे  जाते  हैं  प्रौढ़  उन  के  करमचारियों के
 का  सब  से  बड़ा  समूह  निवास  करता

 मुझे  ज्ञात  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  की
 वेतन  क्रम  भिन्न  हैं  ।  तृतीय  श्रेणी  के  क्लर्कों

 के  वेतन  क्रम  पर  पुनर्विचार किये  जाने  के
 पह  सब  से  बड़ी  मांग  हैं  कि  उन  की  वर्तमान

 लियें  चलाये  गये  ग्रान्दोलन  के  फलस्वरूप
 वेतन  रचना  तथा  सेवा  की  दस्तों  की

 सरकार इस  बात  पर  सहमत  हुई कि  इन
 महिलाओं  की  जांच  करने  के  एक

 दूसरा  वेतन  झ्रायोग  नियुक्त  किया  जायें
 को  दो  वेतन  वृद्धियाँ  दी  जायें  ।  परन्तु  केवल

 केन्द्रीय  सचिवालय  में  काम  करने  वालों  को

 वर्तमान  झ्राधिक  परिस्थितियों  में  एक  यह  वेतन  शुद्धियां  और  अन्य  अधीनस्थ

 दूसरे  वेतन  अयोग  की  तत्काल  नियुक्ति  दफ्तरों  में  काम  करने  वालों  को  यह  वेतन

 किये  जाने  के  पर्याप्त  कौर  अकाट्य  कारण  वृद्धियाँ  नहीं  मिलीं  ।  सभी  ली  में  रहते

 पिछला  वेतन  ara  Reve  में  नियुक्त  एक  ही  प्रकार  सीखें  करते  ह  तथा  एक

 किया  गया  था  तथा  उस  में  काम  करने  वाले
 ही  प्रकार  का  काम  करते  हे  फिर  भी  कुछ



 $  २४७  के  बारे  में  संदीप वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  १२  अगस्त  १९५५  Ca LA

 लोगों  को  वेतनवृद्धि यां  मिलीं कुछ  को  a  आवश्यकता  हो  तो  अनिवार्य  बचत  ।  जिस

 मिलीं  ।  देश  ने  अपना  उद्देश्य  ही  समाजवादी  ढंग

 aa  की  आर्थिक  स्थिति  १९४६  से  बहुत
 का  समाज  बनाना  घोषित»  कर  रखा  हो

 उस  के  लिये  तो  और  भी  आवश्यक  हैं  कि  वह
 कुछ  बदल  गई  है

 ।
 सरकार  के  ही  कथन

 के
 अनुसार  दस  वर्ष  में  राष्ट्रीय  आय  में  ४०  राष्ट्र  की  समृद्धि  में  जनता  को  भी  भाग

 लेने  दे  ।  इसी  कारण  कराधान  जांच  आयोग प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  यदि  ऐसा

 होता है
 तो

 राष्ट्र  की  समृद्धि  में  जनता  को  भी
 नें  भी  सुझाव  दिया  है  कि  न्यूनतम  अंतर

 अधिकतम  वेतन  क्रमों  में  वेतनों  का  अन्तर
 अनुपातिक

 भाग  मिलना  ही  चाहिये  ।  बल्कि

 मेरा  तो  सुझाव  ag  हूँ  कि  वैसे  भी  दस  पन्द्रह
 १  और  ३०  के  अनुपात  से  अधिक  नहीं  होना

 चाहिये  जब  कि  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों
 वर्ष  बीत  जाने  पर  सरकार  को  चाहिये  कि

 आर्थिक  परिस्थिति  का  पुनर्विलोकन  करने  के  अनुसार  यह  अन्तर  १  और  १००  का  है  ।

 अभी  अभी  प्रधान  मंत्री  रूस  और  यूगोस्लाविया
 और  वेतन  करमों  में  परिवर्तन  के  सुझाव  देने

 के  लिये  वेतन  आयोग  नियुक्त  किये  जाया
 का  दौरा  कर  के  लौटे  हें  और  उन्हों  ने  स्वयं

 वहां  की  सेवा  सम्बन्धी  परिस्थितियों  के

 at  ay  में  सावंजनिक  वक्तव्य  दिये  ह  ।  रूस
 पिछले  वेतन  आयोग  ने  जब  सिफारिशें  में  यह  असमता  १  और  १२  की  और  यूगोतों

 की  थीं  उस  समय  की  आधिक  दशा  में  और  फ्लाविया  में  १  और  ५  की  हूँ
 ।

 इन  सब
 नातों

 आज
 को

 दशा
 में  एक  सत्र  से  बड़ा  अन्तर

 का  भी  जनता  के  दिमाग  पर  कुछ  प्रभाव

 यह  है  कि  आज  आधिक  स्थिति  को  छिन्न

 भिन्न  करने  वाली  शक्तियों  के  स्थान  पर

 पड़ता  हू  ।  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  को

 यदि  हम  देखें  तो  हम  पायेंगे  कि  पदोन्नति  के
 स्थायित्व  स्थापित  करने  वाली  शक्तियां

 मागं  में  कम  से  कम  २५  विराम  स्थल  हैं  ।

 सर्वोपरि  हैं  ।  आज  खाद्यान्नों  के  अभाव  के
 न्यूनतम  वेतन  पाने  उच्चतम  स्थान

 स्थान  पर  उन  के  उत्पादन  में  लगभग  २०  पर  पहुंचने  की  कभी  तराशा  gt  नहीं  कर
 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और  औद्योगिक

 a
 सकता है  ।

 उत्पादन
 जो

 कि  पहले  घट  रहा  Yo
 वेतन  आयोग  ने  इ  अनुमान  पर  काम

 प्रतिशत  वृद्धि
 हुई  पहले  परिवहन  बहुत  किया  था  कि  निर्वाह  देशनांक  बहुत  कम  हो

 से  गतिरोध  थे  आज  परिवहन  की  स्थिति  जायेगा  ।  परन्तु  यह  अनुमान  गलत  सिद्ध

 बहुत  कुछ  सुधरी  हुई  है
 ।

 पहले  मुद्रा  स्फीति
 हुआ  निम्न  तथा  मध्य  के  सरकारी

 का  दबाव  था  ।  अब  वह  दबाव  इतना  कम
 कर्मचारियों  को  अधिक  निर्वाह  व्यय  करना

 हो  गया  है  कि  सरकार  घाटे  की  अर्थव्यस्था

 बना
 रही  हैँ

 ।
 पड़ता  हूं  ।  औद्योगिक  मज़दूरों  की  स्थिति

 अच्छी  रही  हैँ  क्योंकि  उन  के  पास  सामूहिक

 सरकार  कह  सकती  ह  कि  यदि  ऐसा
 संपणन  की  शक्ति  थी  और  उन्हों  ने  केतन

 हुआ  है  तो  हमें  इस  का  लाभ  उठा  कर  खर्चे
 क्रम  और  निर्वाह  देशनांक  के  बीच  समायोजन

 करा  लिया  ।  परन्तु  सरकारी  कर्मचारियों को  कम  करना  चाहिये  और  विभिन्न  विकास

 योजनाओं  के  लिये  पैसा  बचाना  चाहिये  ।  के  पास  ऐसी  कोई  शक्ति  नहीं  है  ।

 परन्तु मेरा  कहना  है  कि  बचत  करने  के  और  जहां  तक  निर्वाह  देशनांक  का  सम्बन्ध
 ढंग  भी  तो  हैं  जैसे

 सामाजिक  सुरक्षा  @  वेतन  आयोग  के  यह  शब्द  हैं  कि  यदि  युद्ध
 भविष्य  निधि  और  यदि  और  भी  पूर्व  के  देशनांक  को  १००  माना  जाये  तो



 १२  अगस्त  १९५५  के
 बारे  में  संकत्प  १२५० १२४६  वतन  आयोग  की  नियुक्ति

 सुचेता

 मूल्यों  का  स्तर  ऐसे  स्थान  पर  जाकर  पर  ५५  रुपये  कर  att  उनकी

 स्थायी  हो  जायगा  जिससे  निर्वाह  देशनांक  १६०  वेतन  वृद्धि  ५  रुपये  से  घटाकर  ३  रुपय
 कर

 शर  १७५  के  बीच  उस ने  यह  भी
 दी  जाये  ।  एक  छोटे  परिवार  का  पारिवारिक

 हैं  कि  यदि  भविष्य  में  यह  पता  चले  कि  जिन  आयब्ययक  २००  और  २५०  रुपये
 के

 बीच

 अनुमानों  तथा  आशाओं  पर  हमारी  सिफारिशें  रहता  हू  ।  स्वयं  गाडगिल समिति  ने  सिफारिश

 की  थी  कि  दिक्षित  कर्मचारियों  को  १००
 भाघधारित  हैं  वे  न्यायोचित  या  ठीक  नहीं

 निकली  हूँ
 तो

 उन  के  पुनर्विलोकन की
 व्यवस्था  रुपये  से  कमਂ  वेतन  नहीं  मिलना

 करने  में  कोई  कठिनाई नहीं  होनी  चाहिये  ।  ऐसी  स्थिति  में  आप
 अनुमान

 कर  सकते  हं

 घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  के  सहारे  जो  आयोजन
 कि  कल  उन  की  क्या  दशा  होंगी  ।

 किया  जा  रहा  है  उस  के  फलस्वरूप  निर्वाह

 व्यय  के  बढ़ती  चले  जाने  की  प्रवृत्ति  हो  गई

 यही हाल  रेलवे  में  काम  करनें वालों

 का  है  ।  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारी  को  Zo—

 हूँ  ।  इसलिये  मूल  वेतन और  महंगाई  भत्ते

 का  विभेद  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।
 १/२-३५  रुपये  अहं-कुशाल  कर्मचारियों

 को

 ३५-१/  २-५०  और
 एक  अन्य

 श्रेणी
 इस  प्रत  पर  विचार  बनने

 के
 लिये  भी  एक

 नये  वेतन  आयोग  की  आवश्यकता हैं

 को  '४०-१-६०  रुपये  मिलते  हू  i  जहां  तक

 पदोन्नति  का  cat  इतने  अधिक  दक्षता 3  रोध

 हू  जिन  को  पार  करना  अफसरों  की  स्वेच्छा तूतिया  श्रेणी  के  ल  वर्षों  से  अपने

 वेतन  के  सम्बन्ध  में  आन्दोलन  कर  रहे  हें  और  पर  frat  करता  हँ  कि  वे  उन  को  पदोन्नतियों

 दें  या  सेवाओं  की  श्रेणियां  भो  अगणित आज  उन  की  दक्षा  एसी  निराशापूर्ण हो
 a

 गई है  कि  उन्होंने  प्रत्यक्ष  कार्यवाही  करने  a  |

 का  नोटिस दे  दिया  है  ।  १९३१  में  उन  को

 ९०  रुपये  प्रति  मास  वेतन  मिलता  था  ।  उस
 |  सरकारी  कर्मचारियों  के  अतिरिक्त

 समय  निर्वाह  व्यय  ५००  प्रतिशत  कम  था  |
 प्राक्कलन  समिति  ने  भी  सिफारिश  की  है

 कि  सरकारी  और  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में उस  के  बाद  आर्थिक  मन्दी  के  कारण  उनका

 वेतन  घटा  कर  ६०  रुपये  कर  दिया  गया  |  समता  स्थापित  करने  के  एक  और

 उन के  असन्तोष  के  कारण  ही  वेतन  आयोग
 वेतन  अयोग  की  नियुक्ति  आवश्यक  हूँ  क्योंकि

 की  नियुक्ति  हुई  थी  ।  इस  बात  का  कोई  ऐसा  न  होने  से  असन्तोष  फलता  है  ।  अतः

 सारे  विषय  पर  विचार  करने  और  इस कारण  मेरी  समझ
 में  नहीं  आता  हूं  कि  वेतन

 आयोग  ने  एक  असिस्टेट  के  वेतन के  लिय
 सम्बन्ध  में  सामान्य  सिद्धान्त  बनाने  के  लिये

 एक  कौर  वेतन  arta  के  स्थापित  किये तो  यह  सिफारिश  की  थी  कि  उस  का  वेतन

 १००  रुपये  से  बढ़ा  कर  १४०  AT  १६०
 जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 कर  दिया  जाप  ।  शीघ्र  लिपिक  के  लिय  भी  अपनी  सिफारिशों  से  वेतन  झ्रायोग  के

 सिफारिश  की  कि  उसे  १२५  के  स्थान  १६०  सदस्य  स्वयं  भी  संतुष्ट  नही  थे  ।  उन्हों  ने

 रुपये  दिये  जायें  ।  चपरासी  के  लिए  सिफारिश  कहा भी  हूँ  कि  आवश्यकता  तो

 की  कि  उसे  SRO  स्थान  पर  ३०  रुपये  दिये  वेतन  निर्धारित  करने  की  हू  परन्तु  वित्तीय

 जायें  परन्तु  जब  तृतीय  श्रेणी  के  पलकों  की  कठिनाइयों
 के

 कारण  हम  को
 ag  सिफारिश

 बारी  आई  तो  यह  सफारिश  की  कि  उन  करनी  पड़ी  हूँ  कि  सीमा  से  कुछ
 का  वेतन घटा  कर  ५०  रुपये के  स्थान  पर  हो  अधिक  वेतन  निर्धारित  किया  जाये



 BVA  १२  अ्रगस्त  १९५५  के  बारे में  संकल्प  १२५२ वेतन  अयोग  की  नियुक्ति

 समझा  यह  जाता  है  कि  अब  देश  उन्नति  के  १९३९
 में  दूसरे  के  छिड़  जाने  पर

 मागं  पर  है  ।  अपने  दृष्टिकोण में  भी  हम  ने  कांग्रेस  मंत्रिमंडलों ने  त्यागपत्र  दे  दिय  ।

 भारी  परिवर्तन  किये  इसलिये  इस  बात  १९४६  में  फिर  निर्वाचन  हुए  ।  कांग्रेस  को

 की  तत्काल  आवश्यकता  हँ  कि  वेतनों  की  सरकारें  फिर  विभिन्न  प्रान्तों  में  बनी  ।  इतने

 संरचना
 के  समूचे  प्रश्न  पर  विचार  करन  समय  में  महंगाई  बहुत  अधिक  बढ़  चुको

 के
 लिये  एक  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  की  थी  और  ५००  रुपये  में  निर्वाह  करना  कठिन

 जाये  ।  था  इसलिये  यह  निश्चय  किया  गया  कि  सभी

 श्री  टी०  बी०  विट्ठल  राव  :  प्रान्तों  में  कांग्रेस  के  मंत्री  १,५००  रुपये  प्रति

 मास  वेतन  लें  ।  सावंजनिक  कर्मचारियों के यह  संकल्प  केवल  सरकारी  क्यारियों  के

 ही  सम्बन्ध
 में  नहीं  हं  वरन्  समूचे  श्रमिक  वेतन  से  वह  वेतन  भी  कम  था  ।  इस  से  साबित

 होता है  कि वे  १,५००  रुपया  प्रति  मास वग  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  अवसर

 पर  कया  श्रम  मंत्री की  उपस्थिति  आवश्यकीय कਂ
 वेतन  ले  कर  सम्मानपूर्वक  जीवन  व्यतीत

 कर  सकते  थे  ।  संविधान  में  यह  उपबन्ध है नही ंहै
 ?  मे  देखता हूं  कि  यहां  इस  समय

 एक  भी  कैबिनेट  मंत्री  उपस्थित  नहीं  है  ।  कि  राष्ट्रपति को  १०,०००  रुपया  प्रति  मास

 वेतन  मिलना  चाहिये  ।  हमें  पता हैं  कि  राष्ट्र सभापति  महोदय  :  यह  माननीय  सदस्य

 पति  ने  4,o00  रुपये  लेने  से  स्वयं  इनका की  इच्छा  पर  निसार  नहीं  करता  है  कि  कोई
 कर  दिया  हू  alt  वह  केवल  ५,०००  रुपये

 मंत्री  विशेष  ही  उत्तर  दे  ।
 यह  सरकार  का

 ही  लेत ेहू  ।  १९५२  में  पारित  अधिनियम  के

 काम
 में  चाहता  तो  यह  हूं  कि  प्रत्येक

 मंत्री  उपस्थित  रहे  परन्तु  में  सब  मंत्रियों  अनुसार  मंत्रियों  ने  २,२५०  रुपये  वेतन  लेना

 स्वीकार  किंया  था
 ।

 इन  सब  बातों  से  प्रकट को  यहां  उपस्थित  रहने
 पर  विवश  नहीं  कर

 सकता हूं  ।
 होता  है  कि  इन  लोगों  को  जो  कॉग्रेस  के

 संकल्प  से  सहमत  स्वतः  अपने  वेतन

 श्री  रघबीर  सहाय  एटा--उत्तर
 घटाने  चाहियें  ।  यह  तो  ठीक  हूँ  किन्तु

 qt  व  जिला  :
 में  इस

 संकल्प  का
 जनिक  कर्मचारियों  के  वेतन  उसी  प्रकार

 हृदय  से  समान  करता  हूं  ।  यह  समस्या  बहुत
 ह  ।  अधिक से  अधिक  उन  का  वेतन  v,000

 पुरानी  है  ।  १९२१  में  महात्मा  गांधी  न
 रुपया  और  कम  से  कम  श्रणी  के  कर्मचारी

 लाड  कोडिंग  जो  उस  समय  वायसराय

 का  वेतन
 44

 रुपये  हूं
 ।  इस  का

 अथ
 यह

 अपने  पत्र  में  लिखा  था  कि उन  का  वेतन

 २१,०००  रुपये  मासिक  था  जबकि  एक  गांव
 के  वेतन  आयोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि

 के  चौकीदार  का  वेतन  केवल  एक  रुपया
 अधिक  से  अधिक  तथा  कम  से  कम  वेतन  में

 था  ।  दस  ag  के  पश्चात्  कराची  में  कांग्रेसी
 १  और  २२  का  अनुपात  होना  चाहिये  ।

 का  अधिवेशन  हुआ  ।  वहां  भी  इस  समस्य
 अधिकतम  वेतन  २,०००  रुपये  तथा  निम्नतम

 पर  विचार  किया  गया  ।  हमारे  qe
 वेतन  Qo  रुपये  तक  होना  चाहिये  किन्तु

 कारों  की  घोषणा की  गई  और  यह  सिफारिश
 अवस्था  आज  भी  उसी  प्रकार  है  ।

 की  गई  कि  देश  के  असैनिक  विभागों  का

 व्यय  कम  किया  जाये  और  किसी  को  भी  ५००  में  इस  बात  का  समेत हूं  कि  हमारे

 रुपये  मासिक  से  अधिक  वेतन  न  दिया  जाये ।  कर्मचारियों  को  युक्तियुक्त  वेतन  दिया  जाना

 १९३६  में  जब  कांग्रेस  मंत्रिमंडल  बन  तो  चाहिये  ।  उन्हें  इतना  अवद्य  मिलना  चाहिये

 मंत्रियों
 ने ५००  रुपये  मासिक  ही  वेतन  लिया  ।  जिस  से  कि  वे  सम्मानपूर्वक  जीवन  निर्वाह



 १२५३  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  १२  अगस्त  १९५५  के  बारे  में  संकल्प  १२४५४

 रघुवीर

 कर  सकें  ओर  अपन  < oat  को  शिक्षा  दिल  सभापति  महोदय 3  दे  श्री  एन ०  ato

 सकें  आदि  आदि  |  हो  सकता है  कि  पिछले

 कुछ  वर्षों  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में  कुछ  वृद्धि  श्री  एन०  ato  चोरों

 हो  गई  हो--किन्तु  अधिकतम  तथा  निष्तंतमਂ  में  कुछ  समय  बाद  बोना  चाहता  हूं  ।

 वेतनों  में  जो  असमतायें  हूँ  वे  न्यायिक  नहीं  सभापति  महोदय  :
 बाद  में

 बोलने  को

 यदि  हम  अपने  देश  के  वेतन  ढांचे  की  कोई  प्रदान  नही ंहँ  ।  अब  तीन  बजकर  फोन

 तुलना  इंगलैण्ड  से  करें  तो  हम  देखेंगे  कि  मिनट  हुए  हूँ  और  ३-५९  पर  श्री  एम०
 सी  ०

 on  a
 ae  (  यहां  से  बिल्कुल  विपरीत  स्थिति है  दाह  बोलेंगे--कम  से  कम  १५  मिनट  संक्रमण

 अर्थात्  बड़े  अधिकारियों  को  इतना  अधिक  के  प्रस्तावक  महोदय  भी  लेंगे  ।  यदि  माननीय

 वेतन  नहीं  दिया  जाता  हैँ  और  छोटे  सदस्य  अब
 बोलना  चाहते  हूँ  तो  बोल  सकते

 चेरियों  को  अच्छा  वेतन  मिलता  हूँ  ।  ग्लेंडा
 ह  |

 की  एक  पुस्तक  में  लिखा है  fata  बड़े
 श्री  अच्चुथन  )

 :  भाष  देने

 जिन  पर  राष्ट्र  का  कल्याण  निसार
 वाले  सदस्यों  के  लिये  कोई  समय  सीमा

 करता  कम  वेतन  लेते  हें  और  गैर-सरकारी
 निर्धारित  की  जाये  ।

 संगठनों  में  उसी  स्तर  के  अधिकारी  अधिक
 सभापति  महोदय  अत्र  ५९  मिनट

 वेतन  लेते  हू  इसलिये  यदि  हम  चाहते  है

 fe  हमारे  देश  में  ईमानदारी a  काम  चले
 दोष हे  और  साधारणतया  १०  मिनट  की

 समय-सीमा  निर्धारित  ही  है  ।  इसमें में भौर  भष्टाचार  कम  तो  हमें  अपने  छोटे

 कर्मचारियों  को  अधिक  वेतन  देना  चाहिये  ।
 उसे  कम  नहीं  करना  चाहता--माननीय

 मंत्रियों  को  भी  चाहिये  कि  वे
 स्वयं  संयम  से

 ये  सुविधायें इस  तरीके  से  भी  दी  जा  सकती
 |

 @  कि  उन  के  बच्चों  को  निःशुल्क  शिक्षा  दी
 काम &

 जाये  और  सस्ती  चिकित्सकीय  सहायता  भी  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :
 मुझ

 दी  जाय  इत्यादि  ।  दूसरे  लोगों  को  भी  किसी  से  पहले  वक्ता  न  इस  संकल्प  का  महत्व  तो

 गौर  रूप  में  ये  सुविधाये ंदी  जा  सकती  हैं  बता  ही  दिया  है  ।  १९४६  में  जो  वेतन  आयोग

 ताकि  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  गैर-सरकारी
 नियुक्त  किया  गया था  उस

 नें  जिन

 कर्मचारियों  के  मध्य  कोई  अन्तर  न  रहे  |  स्थितियों  में  काम  किया  था  वह  परिस्थिति

 कल  ही  में  ने  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  यहां
 अत्र  बदल  गई  हें  |

 जहां  तक  अधिकतम  तथा  निम्नतम दिल्ली  के  तृतीय  श्रणी  के  कमंचारियों  ने

 विरोध  प्रदान  करने  के  लिये  यह  निर्णय  किया  वेतन  मं  असमता  होने  का  प्रश्न  उस  के

 हू  कि  वे  दफ्तरों  में  बनियान  पहन  कर  जायेगे  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  १९४६  क

 और  जबਂ  तक  ये  असमता  रहेगी तब  तक  वेतन  ओपोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि

 बराबर  आते  रहेंगे
 ।

 में  समझता  हूं  कि  अब  अधिकतम  वेतन  २,०००  रुपये  रखा  जाये

 सरकार  को  स्थिति  की  गंभीरता  का  अनुभव  उस  ने  श्री  गाडगील  तथा  श्री  स़्थान के

 करना  चाहिये  तथा  एक  वेतन  आयोग  की  अभ्यावेदन ों की  ओर  भी  संकेत  किया  zt

 नियुक्ति  करनी  चाहिये  ।  श्री  के०  सन् धा नम  ने  २००  रुपये  निम्नतम

 वेतन रखे  जाने  की  सिफारिश  की  थी  शर इन  दादों  के  साथ  इस  संकल्प  का

 समान  करता  हूं  st  गाडगिल  ने  लिखा  था  कि  निम्नतम



 re S|  वेतन  आयोग  की  नियुक्त  १२  ऑ्रगस्त  १९५५
 >
 a  a

 ध  द रे  में  संकल्प  १२४५६

 का  ध्यान  न  रख  कर  स्वयं  अधिक  वेतन
 वेतन  स्तर  १००-३००  रुपये हो  और  उच्च

 rat  के  अधिकारियों  के  वेतन  ६००  लेना  चाहता  हो  ।  माननीय  मंत्रियों  के  भाषणों

 रुपय  तक  हों  ।  उन्हों ने  कहा था  कि  विंमान  से  पता  चलता हूँ  कि  माननीय  मंत्रीगण  इस

 वेतन  स्तरों  को  समाजवादी  नहीं  कहा  जा  सम्बन्ध  में  गम्भीरतापूर्वक
 विचार  नहीं  कर

 सकता  हम  ने  दिल्ली के  तृतीय  श्रेणी  के  रहे  हूं  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  एक  वेतन

 wal  के  भात्दोलन  के  बारे  में  सुना--यह
 आयोग  की  नियुक्ति  इसलिये  अवश्य  ही

 आन्दोलन  सारे  देश  में  हो  रहा  हैं  ।  ये  की  जाये  ताकि  इस  समय  की  वेतन  की

 लोग  निर्वाह वेतन  दिये  जाने  की  मांग  कर  रहे  असमानताओं  का  अध्ययन  किया  जाये  |
 a.

 हु  ।  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाने का  तो  मं  अपने  संशोधन  द्वारा  केवल  नयें  वेतन

 a  उत्पन्न  नहीं  केवल
 आयोग  की  नियुक्ति पर  ही  जोर  नहीं  देता

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का  ही  प्रश्न  है  ।
 हूं  बल्कि  यह  भी  कहना  चाहता  हुं  कि  उसे

 इस  के  बाद  आयोग  ने  जीवन  निर्वाह
 यह  हिदायत  की  जाये कि  कम  से  कम  वेतन

 दिनांक  के  सम्बन्ध  में  उल्लेख
 १००  रुपया  और  अधिकतम  वेतन  १,०००

 रुपया  रखा  जाये  ।  १००  रुपया  निम्नतम
 जीवन  निर्वाह  सम्बन्धी  व्यय  तो  उतना  ही

 हूँ  परन्तु  वेतन  नहीं  बढ़े  हें  ।  इस  संकल्प  के
 वेतन  है--इस  में  बड़ी  कठिनाई  से  निर्वाह

 हो  सकता है  ।  १,०००  रुपये  का  अधिकतम
 प्रस्तुत  किये  जाने  के  तुरन्त  बाद  ही

 रेलवे  तथा  अन्य  विभागों  के  तमंचा  रियों
 वेतन  भी  ठीक  हैं  क्योंकि  कराधान  जांच  समिति

 ने  यह  सिफारिश  की  है  १,०००  रुपये
 तनेये  संकल्प  पारित  किये  हैं  कि  एक  वेतन

 से  अधिक  मासिक  आय  नहीं  होनी  चाहिये  ।
 आयोग

 की  नियुक्ति  शीध्यातिशीघ्य्र  की  जाये  ।
 हमें  राष्ट्रीय  निर्माण  के  set  को  दृष्टि  में

 संविधान
 के  अनुच्छेद  ३९  के  अनुसार  रखते हुए  भी  अधिकतम  १,०००  रुपये

 भारत  के  नागरिकों को  जीवन-निर्वाह  के  पर्याप्त  ही  रखना  जो  लोग  हजारों  रुपया

 साधन  उपलब्ध  होने  चाहियें  ।  निम्न  श्रेणी  ले  रहे  उन्हें  अब  अपने  वेतन  घटाने पर

 राजी  होना  चाहिये  और इन  सब  अनुदेशों के  कर्मचारियों का  वेतन  बहुत  ही  अपर्याप्त

 हूँ
 ।

 इस  के  बाद  यह  भी  एक  सिद्धान्त  है  कि  के  साथ  एक  नये  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति

 बराबर  काम  के  बराबर
 मिलें--किन्तु  की  जाये  ।

 राज्यों  में  केन्द्र  से  भी  कम  वेंतन  उसी  काम  श्री  एक  एन०  विद्यालंकार

 के  लिये  दिया  जाता  है  ।  इसलिये इन  मेरा  ख्याल  है  कि  मेरे  दोस्त  श्री  डी०  सी०

 ताओं
 को  दूर  करने  के  लिये  हमें  कोई  फार्मा  ने  at  प्रस्ताव  इस  संसद्  के  सामने

 वाही  करनी  पड़ेगी
 ।  माननीय वित्त  मंत्री  नें  रक्खा  वहं  प्रस्ताव  बिल्कुल  समयानुकूल

 कहा  था
 कि

 योग्य  व्यक्तियों  को  प्राप्त  करने  है  और  उस  की  बहुत  अधिक  आवश्यकता

 के  लिये  हमें  अच्छा  वेतन  देना  पड़ेगा उन्हों  थी
 ।

 में  समझता  हूं  कि  ag  लोग  जो  आज
 ने  यह  बात  राज्य  बेक

 के  प्रधान की  नियुक्ति  लो  पेड  बावजूद उन  आशाओं के  कि

 के  सम्बन्ध  में  कही  थी
 ।

 fg  वेतन  आयोग  हम  एक  नया  समाज  समाजवाद  के  सिद्धान्तों

 ने  ठीक  इस  के  उलट  बात  कही  हूं  ।  उस  न
 पर  बना  रहे  लेकिन  वह  देखते  हं  कि  उन

 कहा  है  कि  अधिक  वेतन  दे  कर  भी  योग्य
 ब्यक्ति  नहीं  मिल  सकते हैं

 ।  ऐसे  आदमी

 की  उन
 की

 उजरतें  बहुत  कम  हैं  ।

 उन
 को

 बहुत  आशा  हुई  है  इस  प्रस्ताव  को

 सुन  कर  और  उस  के  समाचार  को  जान



 QQVUs १२५७  बतन  ग्रा योग  की  नियुक्ति  १२  अगस्त  १९५५  क  बार  में  बारे  संकल्प

 ए  ०  एन०

 कर ।  मुझ  से  कई  लो
 पेडे  सवाल ने  पुछा  हैं  कि  देश के  फायदे  के

 लिय  नगर

 कि  क्या  पार्लियामेंट  इस  प्रस्ताव  को  पास  सारा  देश  कुर्बानी  करे  और  सारा  देश  त्याग

 करेगी  ?  में  आशा
 करता  हूं

 कि  हम  लोग  से  काम  करे  तो  वह  इससे  भी  कम  तनख्वाह

 इस  प्रस्ताव  को  पास  करेंगे  और  गवर्नमेंट  इस  लेकर  भूखे  रह  कर  भी  काम  करने  को

 प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  के  उन  की  आशाओं  तेयार  लेकिन  जब  वह  यह  देखते  हैं  कि

 की  पुरा  करेगी  ।  बड़ी  बड़ी  तनख्वाह  लेने  वाले  तो  अपना  एक

 पैसा  भी  कम  करना  नहीं  तो  वह
 q  कमीशन  जिस  समय  बनाया  गया  था

 भी  उतनी  तनख्वाह  का  मतालबा  करते

 उस  समय  हालात  बिलकूल  दूसरे थे  और
 हैं  जिस  में  वे  अपनी  गुजर  बसर  कर  स्क

 ।

 उन्होंने  खुद  इस  बात  को  तसलीम  किया

 @  कि
 उन्हों  ने  जो  सिफारिशें  उस  जमाने में  पिछले  दिनों  पंजाब  में  और  शायद

 की  जोकि  एक  बिलकूल  दूसरा  जमाना  सेंटर  में  यह  सेवा  उठा  कि  जो  लोग  ७५०

 था  और  बिलकूल  दूसरे  किस्म  क  हालात  से  ऊपर  तनख्वाह  लेते  हैं  उन  का  महंगाई

 उन  के  सामने  एक  दूसरी  तरह  essa  wat  कम  कर  दिया  जाय  तो  हम  ने  देखा

 थे  |  अज  स्टेंडर्स  हमार  बदल  गये  कि  किसी  तरह  उस  प्रपोजल  का  विरोध

 हमारे  ग्राह्यं  बदल  गयें  हें प्र ौर  जो  लोग  gar  भौर  नतीजा  यह  हुआ  कि  वह  प्रस्ताव

 देग में  थोड़ी  तनख्वाह  पाने  वाले  उनकी  किसी  भी  प्रान्त  में  पास  नहीं  हो  सका  ॥

 प्रावस्यकताये  अर  उनक  ग्राहक  बदल  उन  लोगों  ने  जो  ७५०  रुपये  से  ऊपर  तनख्वाह

 गये  हैं  ।  हम  जो  सब  से  see  ग्रेड  ५५-  लेते  उन्होंने  इस  बात  का  जबर्दस्त  विरोध

 १३०  इसे  ग्रेड  क  एम्पलाइज  के  फैमिली  किया  और  कहा  कि  उन  के  महंगाई  भत्ते  के

 बजट  को  देखें  कि  झ्राखिर  इतनी  कम  तनख्वाह  अन्दर  कमी  न  की  जायें  और  उसका  नतीजा

 में  वह  कसे  अपना  गुजारा  कर  सकते  हैं  ।  हय  हुआ  फि  हम  बिलकूल  चुप  हो  रहे  और

 उस  तनख्वाह  के  भीतर  उन  क  लिये  बिलकूल  शान्त हो  रहे  लेकिन  जिस  समय लो  पेड

 कोई  ग्रा  कोई  उनके  सामने  रास्ता  सर्वेन्ट्स  की  पे  में  २  रुपये  की  बाहोती  का  भी

 सवाल पेश  या  वह  मांग  करते हैं नहीं  जिससे  कि  वह  उसक  अन्दर  गुजारा

 कर  |  अप  उनक  घरेलू  बजट  उठा  कर  नि  अगर  तन्ख्वाह  नहीं  बढाई  जा  सकती  तो

 हमेशा  उनें  के  ग्रन्थ  घाटा  ही  हमें  लोकल  एलाउंस  के  ही  तौर  पर  कुछ

 घाटा  दिखलाई  कई  दफह  तो  में  हे रान  दे  कोई  एसी  चीज  चाह  हैं  जिस

 से  कि  एक  या  दो  रुपये  की  तरक्की  हो  जाये  या होता हू  कि
 आखिर  वह  किस  तरह  से  इस

 तनख्वाह  के  अन्दर  अपना  नजारा  करत  तो  कोई  उन  को  सुविधा  ज्यादा  मिल

 जिस  समय  हम
 उन  का  डेपुटेशन ले  उस  जितना  हमारा  बजट  का  नक्शा

 कर  अधिकारियों  के  पास  जाते  हैं  कौर  उन  है  वह  सामने  आ  जाता  हे  और  हम  उनके

 के  प्रेस  की  तबदीली की  मांग  करते  हैं  तो  सामने  सारा  नक़शा  खोल  कर  रख  देते  हैं

 जवान  मिलता  है  कि  देश  के  पास  पेसा  नहीं  फि  आप  ही  हमार  देश  में  पैसा

 स्टेट क  पास  पैसा  नहीं  हूं  ।  हमें  बहुत  कहां  पर  हूं  ।  दरअसल  यह  विषमता  जो  हम

 से  काम  करने  हैं  और  तरक्की  के  कामों कें  ने  कर  रखी  वह  पे  कमीशन  की

 लिये
 पैसे  की  जरूरत है  ।  में  ने  देखा  है  कि

 रिपोर्टे
 के  अन्दर  नहीं  बल्कि  वह  हमारे

 लो  पढ  सर्वेट्स  इस  बात  क  लिये  तैयार  गों  से  निकली है  ।  हम  लोग  नये  श्रादर्शी
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 समाजवाद के  आदर्शों  को  ऊपर  ऊपर  से  सेवा  खातिर  हम  अपना  बहायेंगे  ।  लेकिन

 स्वीकार  तो  करते  ह  लेकिन  हमारे  दिमागों  के  अगर  वह  स्पिरिट  नहीं  तो  श्राप  यह

 अन्दर  वह  विषमता  भरी  पड़ी है  और  वह
 अश  केसे  कर  सकत ेहैं  कि  उन  लोगों  के

 ग्रन्द र  पहले  से  काम  करते  पहले  से विषमता  हमारे  दिमागों  से  निकली  नद

 है  ।  में  अ्रादया  करता  था  कि  यह  प्रस्ताव  ara  पेट  खाना  खा  बच्चों  को  भूखा

 जोकि  मेरे  दोस्त  श्री  डी०  सी०  वर्मा  ने  रख  बच्चों  की  दवा  दारू  की  परवाह

 पेश  किया  यह  दर ग्रस्ल  हमारी  सरकार  न  करके  किसी  तरह  से  अरपना  गुजारा  करत

 वह  देश के  लिए  कुर्बानी  करेंगे  ।  हम की  तरफ  से  रानी  चाहिए  थी  और  में

 भी  गिराया  क  रता  हूं  कि  इसको  हमारी  सरकार  देखते  हैं  कि  अज  श्राप  देश  के  अन्दर  योजना

 की  तरफ  से  मन  लिया  waar  इस  बारे  अर्थात  प्लैनिंग  की  भावना  पेदा  करना  चाहते

 में  मेरे  दिल  में  एक  गिल्टी  कांशेसनेस  है  ।  लेकिन वह  किस  तरह से  हो  ?  अराज

 में  अपने  दिल
 में  गिल्टी  पोसने  wa  हम  देखते  हैं  कि  दूसरे  देशों  के  भ्रन्दर  लोग

 करता  हूं  और  जस  कि  मेरे  एक  साथी  नें  ख़ुद  ही  पागल  रहते  जोश  से  भरे  रहते

 कि  देशी  प्रगति  करनी  वह  स्पिरिट
 कहा

 कि  दरअस्ल  हमारे  श्नादशं  कुछ  और

 थे  और  हम  यह  चाहते  थे  कि  देश  कें  सामने  हमारे  देश  में  पेदा  नहीं  हो  सकती  जब

 यह  नमूना  रखें कि  देश  में  पैसा कम
 देश  तक  हम  काम  करने  वालों  के  अन्दर  यह

 भावना न  पैदा  करें  कि  हमारे  यहां  कोई गरीब  गरीब  से  गरीब  जनता  के  पास

 जाकर  हम  कह  ah  कि  तुम्हारी  हम
 छोटा  नहीं  है  और  कोई  बड़ा  नहीं  जो

 wos  पोजीशन  में  ज्यादा  पैसे  लेते सवा  तुमसे  खायेंगे  और  तुम  से

 कम  कपड़ा  हारी  हर  प्रकार  से
 उनको  देश  की  उतनी  ही  ज्यादा  सेवा  करनी

 जो  कम  पेसे  लेत ेहे  वह  उसी  हिसाब से सेवा  लेकिन  सेवा  इस  तरह  से  नहीं

 होती  अगर  हम  उनसे  ज्यादा  शान  में  रहते
 कम  काम  करेंगे  |  जब  तब  ड्राप  कुछ  प्रदश

 अपने  सामने  नहीं  रखेंगे  तब  तक  जो
 हम  तो  शान नगर  और  मान नगर  में  रहें

 और  सेवा  नगर  में  चपरासी  और  मजदूर
 सिटी  arg  पेदा  करना  चाहते  हें  वह  नहीं

 पदा  हो  सकती  है  ।  आज  सोसायटी  के  अन्दर रहें  और  फिर  उनको  जाकर  यह  कहें  कि  तुम

 झपने  गुजारे  लायक  और  पेसा  नहीं  मांगे
 जो  ज्यादा  हूं  सियत  वाले  ज्यादा  पैसे

 और  देश  के  लिए  मुफ्त  काम  ऐसा
 @  उन  की  भावना  को  हमें  तब्दील  करना

 होगा  ।  जब  तक  हम  उन  की  भावना  को
 कहना  उनको

 शोभा  नहीं
 देता  है  ।  देश  के

 लिए  सब  को  मशक्कत  करनी  चाहिए  और
 तब्दील  नहीं  करेंगे  तब  तक  हमारे  देश  के

 अन्दर  समाजवादी  वृत्ति  नहीं  आयेगी  ।  आज
 में  चाहता  हूं  कि  सब  लोग  काम  करें  और

 में  चाहता हूं  कि  हमारे  मजदूर  लोग  ज्यादा
 हमारी  सरकार  या  हम  कितनी  ही

 वाद  की  बातें  जब  तक  हम  उस  के
 से  ज्यादा  कुर्बानी  लेकिन  यह  तभी

 लिये  सक्रिय  कदम  नहीं  उठायेंगे  तब  तक
 संभव  हो  सकता  जब  सब  लोग

 हमारा  देश  इस  ant  पर  आगे  नहीं  बढ़
 करें और  वह  बड़े  लोग जो  बड़े  भ्रमर हैं  सकेगा  |
 अर  जो  सरकार  और  देश  का  काम  चलाते

 हैं  वह  भी  कुर्बानी  करें  और  नीचे  वालों  के
 में  समझता हूं  कि  सरकार आज  इस

 लिए  अदद  उपस्थित  करें  और  यह  कहें  कि
 प्रस्ताव का  विरोध  नहीं  करेगी कौर  इस  को

 जहां  तुम्हारा  पसीना  बहेगा  वहां  देश  की
 स्वीकार  कर  लेगी

 ।
 इस  के  अन्दर  सिफ  यह
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 ए०  एन०

 कहा  गया  है  कि  एक  कमिशन  मुकर्रर  किया  कुर्बानी  नहीं  कर  सकते  ?  वह  आखिर  आगे

 जाय  ।  यह  नहीं  क़हा  गया  कि  इतनी  तनवाह  क्यों  नहीं  आते ?  में  चाहता  हूं  कि  जब  हम

 किसी  की  कर  दें  या  डिस्  रिटी  का  इतना  लोग  महात्मा  गांधी  को  भावनाओं  और

 स्केल
 दें  कि  १:  १००  १:  ५०  आदेशों  को  ले  कर  आगे  चले  हूँ  तो  हम  उन

 या  १:१०  सें  ज्यादा  न  हो  ।  इस  के  अन्दर  को  अमली  तौर  पर  भी  क्रियात्मक

 कोई  ऐसी  बात  कह  कर  सरकार  के  हाथ  रूप  में  उन  का  परिचय  तभी  हम  देश

 नहीं  बांधे  गये  हें  ।  इस  के  अन्दर  तो  सिफ  को  इन  उसूलों  पर  चला  सकेंगे  ।  अगर  हम

 यह  कहा  गया  हूं  कि  सरकार  एक  कमिशन  उन  का  परिचय  व्यवहारिक  रूप  से  नहीं

 च्  कर  वह  तमाम  बातों  को  देखें
 देंगे  तो  देश  इन  उसूलों  पर  नहीं

 चल  सकेगा

 और  सारी  मौजूदा  अवस्थाओं  पर  विचार
 यह  कह  कर  में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन

 करने  के  जो  दरिद्र  लोग  हैं  और  जो
 करता हूं  ।

 जनता  की  और  सारे  देश  की  सेवा  करने

 वाले  लोग  उन  की  अवस्थाओं  पर  विचार
 श्री  कामत

 अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  ही  चुका  हूं
 ।

 करने  के  वह  अपन  सुझाव  दे  ।  आप

 को  इस  प्रस्ताव  ने  कहीं  पर  बांधा  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  सभा  में  बहुत  से  तथ्य

 प्रस्तुत  किये  जा  चूके  हें  इसलिये  में  अधिक
 यह  तो  एक  बिल्कुल  मुख्तसर  सी  चीज़

 हू  ।  अगर  हम  इस  को  भी  स्वीकार
 बातें  कहूंगा  बल्कि  में  तो  यहीं  तक

 सीमित  रहूंगा  कि  समस्या  का  हल  किस  प्रकार
 नहीं  करेंगे  तो  में  समझता हूं  कि  यह

 देव  के  अन्दर  एक  बहुत  बड़ी  निराशा  पैदा  किया  जाय  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  परदेस  कहते

 विशेष  कर  उन  लोगों  के  अन्दर  जिन  हू  कि  बड़े  बड़े  प्रश्नों  को  बड़े  तरीकों  से  हल

 की  सेवा  के  बल  पर  हम  अपने  देश  को  ऊंचा
 किया  जाये--किन्तु  में  यह  कहना  चाहता

 उठाना  चाहते  हे  ।  जसा  में  ने  जो  लोग  हूं  कि  छोटे  seat  को  भी  बड़े  तरीकों  से

 मजदूरों  के  अन्दर  काम  करते  उन  से
 शर  खुले  दिल  से  हल  किया  जाये  क्यों

 क

 मिलते  जुलते  वह  उन  के  अन्दर
 नई

 व  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  होते  हैं  ।  इसी  सम्बन्ध

 में  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  कहा  है  कि  आने भावना  पैदा  करना  चाहते  लेकिन  उन

 के  अन्दर  सरकार  की  उदासीनता से  एक
 वाले  ofcadat  के  विचार  से  में

 यह  धारणा  हो  गई  है  कि  उन  का  वेतन
 रुकावट  पैदा  हो  जाती  ह  ।  उन  व्यक्तियों

 की  भावनायें  मजदूरों  के  दिलों  को  प्रोत्साहितਂ  बढ़ाया  जाये  और  इसी  दृष्टिकोण  से  उस

 बात  पर  विचार  भी  fear  जाता  चाहिये  |
 करते  करते  जैसे  सहसा  रुक  जाती  हैं  ।

 हमारे  पास  इस  का  कोई  जवाब  नहीं  यह  दृष्टिकोण  १९४६  में  आयोग  नें

 रखा  था  ।  उस  के  बाद  के  दस  वर्षों  को  अवघि होता  जब  वह  पूछते  हें  कि  आप  ने  बिल्कुल

 ठीक  हमें  देश  की  सेवा  करनी  हम  म  बड़े  बड़े  परिवर्तन  हो  चुके  बार

 कुर्बानी करन  के  लिये  तैयार  हम  नंगे  बार  समाज  के  समाजवादी  ST  पर  बनाये

 भौर  भूखे  रह  कर  काम  लेकिन  आप  जानें  की  चर्चा  भी  हो  रहो  ह--यद्यपि  इस

 पह  बताइये
 कि

 जो  आप  के  बड़े  बड़े  दफ्तरों  समाजवादी  प्रणाली  की  वास्तविकता  हमें
 के  बड़े  बड़े  आदमी  बड़ी  बड़ी  ऊंची  कोठियों  ज्ञात  ही  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इस

 में  रहते  क्या  वह  देव  के  लिये  जरा  भी  देश  के  वेतन  के  ढांचे  के  परीक्षण  के  लिये
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 o
 गंभीरतापूर्वक  कार्यवाही  करेगी  ।  पहली  संसद  बात  हैं  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  आठ

 मैंने  गीता  जनरल  के  वेतन  के  में  ag  बाद  तक  भी  यही  स्थिति  रहे  और  सरकार

 Wet  उठाया  था  किन्तु  प्रधान  मंत्री  ने  कहां  इस  ओर  ध्यान  तक  न  दे  ।  -

 था  कि  राज्य  की  गारिमा  इस  आत  की  आज्ञा  श्री  एस०  एस०  गुरुंपादस्वामी
 :

 नहीं  देती  कि  गवर्नर  जनरल  का  वेतन  कम  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  न  करने  का  निर्णय

 किया  जाये  ।  इस  के  बाद  वेतन  कम  किया
 कर  लिया है  ।

 भी  गया  ।  में  नहीं  जानता  कि  क्या  सरकार
 श्री  कामत  :  इसलिये  जब  वह

 का  रवय्या  अब  भी  वैसा  ही  हैं  अथवा  कुछ
 वादी  ढाँचे  का  नाम  लेती  है  तो  ऐसा  प्रतीत

 बदल  गया  हू  ।  आज  तक  भी  वह  राज्य  को
 होता है  कि  ये  सब  झूठ  बात  है  ।

 गरिमा  के  दृष्टिकोण  से  विचार  करते  हें  ।

 कल  ही  श्री  कानूनगो  ने  कतिपय  ऐसे मेरे  संशोधन  का  प्रयोजन  यह  है  कि  निम्नतम

 वेतन  अवद्य  ही  निर्धारित  किया  जाये  ॥  विशेषज्ञों  के  दिये  जा  रहे  पारिश्रमिक ों  के

 आंकड़े  सभापटल  पर  रखे  थे  जिन्हें  भारत
 जहां  एक  सचिव  को  ३  हजार  से

 ४
 हजार

 रुपये  तक  वेतन  मिलता  वहां  पर  एक  सरकार  यहां  पर  विदेशों  से  रंग  चित्र  आदि

 की  दुकानें  स्थापित  करने  के  लिये  बुलाती शिक्षित  कल  ५५  रुपये  प्रति  मास  लेता

 हूं
 और

 सेवा  से  निवृत्त  होने  तक  १३०  रुपये  हू  ।  हमारे  देश  में  ही  कलाकारों  की  कोई

 उसे  मिलते  हू  ।  वार्षिक  वेतन-वृद्धि  केवल  तीन  कमी  नहीं  हूँ  ।  सरकार  तीन  तीन  हजार

 रुपया  प्रति  मास  इन  लोगों  को  दे  रही  है रुपये हू
 जो

 इतनी  कम  ह  कि  कलकत्ता

 बम्बई  आदि  नगरों  में  चाय  देने  वाले  नौकर  और  इस  प्रकार  देश  का  रुपया  लगाया  जा

 रहा है  ।  उन  का  खाना  पीना  सब  कुछ  मिला
 एक  दिन  में  इस  से  कहीं  ज्यादा  पालते

 कर  यह  रकम  ७/८  हजार  रुपये  तक  बेठ

 में  ने  पिछली  बार  १९५०  में  यह  प्रश्न
 जायेंगी  ।  इसलिये  ऐसी  तमाम  बातें  अब  बन्द

 संसद्  में  उठाया  था  जबकि  रेलवे  आयव्ययक
 होनी  चाहियें  |

 पर  चर्चा  हो  रही  थी
 ।

 श्री  पत् था नम्  ने  उस

 समय  इसे  असंभव  बताया था  ।  में  ने  कहा
 आज  में  ने  एक  सूचना  समाचार  पत्रों

 था  कि  कम  से  कम  सरकार  इस  नीति  के
 में  पढ़ी  हूं  कि  सरकार  एक  मजूरी  आयोग

 नियुक्त  करने  जा  रही  हूं  जो  यह  देखना  कि सम्बन्ध  में  घोषणा  तो  कर  दे  और  इसे  चाहे

 बाद  में  ही  क्रियान्वित  करे--किन्तु  सरकार
 क्या  ATATT  मजूरी  का  ढांचा  समाजवादी

 ढाँचे  के  अनुरूप  हू  नहीं  ।  में  चाहता ने  ऐसा  करने  से  भी  इन्कार  कर  दिया  था  |

 में  अब  दोबारा  यह  मांग  करता  हूं  कि  हूं  कि  माननीय  मंत्री
 इस

 बात  पर
 प्रकाश

 डालें  कि  क्या  यह
 सच

 हूं  अथवा  नहीं
 । तम  वेतन  १००  रुपये  निर्धारित  कर  दिया

 जाये--में यह  नहीं  कहता  कि  अभी  से  इसे  वास्तव  में  निम्न  मजूरी  को  अर्थशास्त्री

 आरंभ  कर  दिया  किन्तु  कोई
 महंगी  मजूरी  कहते  हें  क्योंकि  अन्त  में  यह

 प्रद  घोषणा  तो  की  जानी  चाहिये
 महंगी  पड़ती  हू  ।  ज्यादातर  काम  में  खराबी

 तथा  अनीता  इसी  कारण  से  होती  हैं  ।  आप श्री  जगजीवन  राम  ने  पुरानी  संसद
 में  निम्नतम  मजूरी  के  बारे  में  एक  विधेयक  सोचें  कि  एक  कलक  ५५  रुपये  ले  कर  ५  या

 रखा  aI —farg  इसे  सभी  उद्योगों  पर  ६  बच्चों  के  सथ  किस  प्रकार  निर्वाह  कर

 लागू  नहीं  किया  गया--इस  में  भी  देर  सकता
 है

 |  उधर  बड़े
 बड़े  लोग  कुछ  बैंकों

 के as की  जा  रही  ह--यह  बड़  ही  खद  तथा  दुख  सच  कक  हू  जोकि  से  ले  कर  २०



 १२६५  १२  अगस्त  १९५५  के  बारे  में  संकल्प  १२६६ वेतन  आयोग  की  नियुक्त

 हजार  तक  का  वेतन  प्राप्त  करते  हूं  ।  वेतन  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन  के

 लिये  अब  समय  गया है  कि  निम्नतम  पृष्ठ  २७
 में  लिखा है  कि  सरकार  से  नियुक्तियों

 वेतन  १००  रुपये  निर्धारित  कर  दिया  जाये  |  के  समय  वेतन  के  सम्बन्ध  में  किसी  नैतिक

 थ्रो  एच०  एन०  मुकर्जी
 सिद्धान्त के  अपनाने  की  आशा हे  परन्तु

 उत्तर-पूर्व  )  :  में  इस  संकल्प  का  स्वागत  करता  हम  देखते हे  कि  आज  सरकार  किसी  भी

 नैतिक  सिद्धान्त को  नहीं  अपना रही  है  । हूं  और  श्री  एन०  बी०  चौधरी  के  संशोधन

 का  समर्थन  करता  हुं  ।  इस  का  ्य समथंन  डाक  इस  प्रकार  से  उस  वेतन  आयोग  की

 व  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  ने  भी  किया  सिफारिशों  में  अनेक  प्रकार  की  त्रुटियां

 @  ।  मेरी  इच्छा  है  कि  सरकार  इसे  स्वीकार  थीं  |  इसीलिये  में  यह  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि

 कर ले  |  एक  नया  वेतन-आयोग  स्थापित  किया  जाय

 इस  संकल्प  द्वारा  किसी  अप्राप्य  वस्तु
 जिस  में  कि  श्रमिकों  के  सच्चे  प्रतिनिधि

 सम्मिलित  किये  जायें  ।  पिछले  वेतन-आयोग
 की  मांग  नहीं  की  जा  रही  हू--बल्कि  एक

 मांग  की  जा  रही  हूं  जोकि  युक्तियुक्त
 में  श्रमिकों  के  सच्चे  प्रतिनिधि  नहीं  और

 फिर  उस  समय  तो  असैनिक  विमान-चालन
 है  ।  पहले  वेतन  आयोग  के  बाद  से  बहुत

 से  परिवर्तन  हो  चके  हं  और  परिस्थितियों  विभाग  at  जन्म  ही  नहीं  हुआ  था  और

 आज  उस  का  चारों  ओर  विस्तार  हो  चुका
 में  एक  महान  अन्तर  पड़  चुका  हें  ।  उस  वेतन

 हूं  ।  क्योंकि  उस  समय  सरकार  के  कुछ आयोग  ने  यह  समझा  था  कि  कीमतें  स्थिर

 रहेंगी  किन्तु  एसा  नहीं  हुआ  ह  ।  जिन
 करणों  पर  विचार  ही  नहीं  किया  गया  था

 इसीलिये  आज  एक  नवीन  वेतन-आयोग
 मानों  पर  उस  आयोग  ने  अपनी  सिफारिशें

 की  स्थापना  की  आवश्यकता  हैं  ।
 आधारित  की  थीं  जब  उन्हीं  में  परिवर्तन  हो

 हम  जानते  हें  कि  उस  वेतन-आयोग  द्वारा गया  तो  आवश्यक  ह  कि  उन  सब्र  बातों  का

 पुनरीक्षण  किया  जाता  चाहिये  ।  की  गई  सिफारिशों  को  सरकार  नें  किस

 प्रकार  से  अप्रभावित  करने  का  प्रयत्न  किया
 साथ  ही  में  द्वितीय  योजना  के  प्रारूप

 हू  |  सरकार  ने  बहुत  कुछ  ऐसा  काय  भी
 ओर  भी  निर्देश  करना  चाहता हूं  ।  इस

 किया  जो  वेतन-आयोग  की  सिफारिशों

 का  सरकार  ने  अनुमोदन  किया  ह  ।  इस  के  के  विरोध  में  हे  ।  कर्मचारियों  को  आयोग

 पृष्ठ  १०  पर  लिखा है
 कि  अत्र  जबकि

 की  सिफारिशों  के  अनुसार  वेतन  नहीं  दिये

 वादी  ढांचे  का  लक्ष्य  स्पष्टतया  स्वीकार
 गये  धन्न  इस  के  अतिरिक्त  आयोग  ने  जिन

 feat  जा  चुका  हूँ  तब  द्वितीय  योजना  अवधि
 सुविधाओं  के  दिये  जाने  की  सिफारिश  की

 में  इस  दिशा  में  वास्तविक  कार्यवाही  करनी  वे  सुविधायें  भी  नहीं  दी  गई  हैं  ।  अतः

 होगी ।
 आज  सरकार  के  लिये  यह  अत्यावश्यक है

 करनी  होगी येश पद ये  श  वद  उसमें  कि  वह  इस  का  अनुभव  करे  और  स्थिति

 व्यक्त  किये  गय ेहें
 ।  में  सरकार से  इन  विशेष

 को  सुधारने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करे  ।

 weal
 को

 व्याख्या चाहता  हूं  ।  इस  संकल्प  कराधान जांच  आयोग  ने  भी  अपने
 के  द्वारा  हम  यह  सुझाव  दे  रहे  हें  कि  एक  वेदन  में  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  आज
 वेतन-आयोग  की  स्थापना  की  जाय  जोकि

 देश  में  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  सभी
 वेतन  के  सम्बन्ध  में  अधिकतम  और  निम्नतम  को  सामाजिक  भौर  आर्थिक  दृष्टिकोण  से
 सीमाओं  को  निर्धारित  करे  |  समान  अवसर  प्रदान  किया  जायें



 के  बारे  में  संकल्प  १२६८ १२६७  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  १२  अगस्त  PEAY

 १९५५-५६  के  आय-व्यस्क  विवरण  से  परस्पर  अन्तर  को  कम  करने  के  सम्बन्ध  में

 ज्ञात  होता  ह  कि  पदाधिकारियों  के  वेतन  में  कुछ  भी  नहीं  क्योंकि  इस  के  बारे

 और  अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  वेतन  में  में  तो  केन्द्रीय  वेतन-आयोग  ने  अच्छी  प्रकार

 कितना  अधिक  अन्तर  हैं  ।  से  विचार  किया  था  और  नये
 वेतन-स्तर

 वाणिज्य  और  उद्योग  मंत्रालय  में  एक  सचिव  निर्धारित  किये  थे  ।  उस  ने  सरकारी  नौकरियों

 के  लिये  तो  ४८,०००  रुपयों  का  और  अन्य  में  भर्ती  के  बारे  में  भी  कई  सिफारिशें  की  हे
 ।

 १३४  अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  लिये  ५७,३००  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति
 न

 केवल  वेतन

 रुपये का  उप  वध  किया गया  हू  ।  अन्य  क्रम  निर्धारित  करने  के  लिये  नही  होती  हैं

 wal  की  भी  यही  दशा  हे  ।  इस  प्रकार से  अपितु  उसे  भर्ती  से  लगा  कर  सेवा  निवृत्ति

 बेतनों  में  इतना  भारी  अन्तर  रखा  हुआ  है  ।  तक  के  समस्त  पहलूओं  पर  विचार  करना

 कराधान  जांच  आयोग  यह  चाहता  हे  कि
 होता  है  ।  वेतनों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले

 साधारण  अधीनस्थ  कर्मचारियों  से  ही  कर  इस  yet  पर  विचार  करते  समय  हमें  दोਂ

 के  रूप  में  अधिक  धन  प्राप्त  हो  ।  इसीलिये  बातों  को  अवश्य  ध्यान  में  रखना  चाहिये
 ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि
 यदि

 सरकार  यह  प्रथम  यह  कि  सरकारी  कमंचारी  कोई

 चाहती  ह  कि  लोग  देश  और  समाज  के  शिकार  प्राप्त  वर्ग  के  घटक  नहीं  हैं  और

 निर्माण  के  fat  त्यागवत्ति  दिलाये  तो  यह  द्वतीय  यह  कि  उन  के  वेतनों  का

 त्याग  भी  न्याय  बुद्धि  पर  ही  आधारित  होना  चोरियों  को  मिलने  वाले  वेतनों  से  सम्बन्ध

 चाहिये  ।
 होना  चाहिये  |

 अब  में  इस  बात  की  ओर  निर्देश  करना
 जिस  समय  वह  वेतन-आयोग  स्थापित

 चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  विदेशी  विशेषज्ञों

 किया  गया  था  उस  समय  तो  दूसरी  ही  सरकार
 को  इतने  अधिक  वेतन  दिये  जा  रहे  हे

 थी  ।  परन्तु  फिर
 भी  जो  परिस्थितियां  उस

 दामोदर  घाटी  निगम  के  एक  अमरीकन

 मुख्य  इंजीनियर  को  वार्षिक  वेतन  २०,०००
 समय  थीं  वह  अब  भी  हें  अतः  उस

 आयोग

 द्वारा  की  गई  सिफारिशें  आज  भी  हितकर
 अमरीकन  डॉलरों  के  अतिरिक्त  निःशुल्क

 सुसज्जित  निवास  एक  मोटर
 सिद्ध  हो  सकती  हूँ  ।  अतः  एक  नवीन  वेतन

 आयोग  को  स्थापित  करने  की  कोई  विशेष

 ड्राइवर  और  न  जाने  क्या  क्या  मिला  हुआ  हैं  ।
 आवश्यकता नहीं  हैं  |  जब  तक  निजी  समवायों

 आज  आवश्यकता हैं  कि  वेतनों  की
 में  दिये  जाने  वाले  वेतनों  को  नियंत्रित  नहीं

 इस  भारी  असमता  को  शीघ्रातिशीघ्र  दूर
 किया  जायेगा  तब  तक  केवल  सरकारी

 कर  के  देश  में  एक  सुन  अथ  व्यवस्था  का
 कर्मचारियों  के  वेतनों  को  नियंत्रित  करने  के

 निर्माण  किया  जाय  |  हमारा  यह  संकल्प

 वेतन-आयोग  तथा  कराधान  जांच  आयोग
 लिये  आयोग  स्थापित  करने  से  कोई  लाभ

 नहीं है  । की  सिफारिशों  के  अनुकूल  हूं  ।  अतः  मुझे

 आशा  हं  कि  सरकार  इस  संकल्प  को  अवद्य  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  कर्मचारियों

 स्वीकार  करेगी  और  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  के  लिये  बहुत  कुछ  किया हैं
 |  १९४६

 से

 में  एक  एसी  घोषणा  करेंगे  जोकि  न  केवल  qa  निम्नतम  वेतन  १५  रुपये  और

 सभा  के  सदस्यों  को  ही  अपितु  ज़ाहिर  की  अधिकतम  ¥W,900  रुपये  था  |  केन्द्रीय  वेतन

 सारी  जनता  को  भी  सन्तुष्ट  करेगी  |  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  निम्नतम

 श्री  गाडगिल  :  वेतनों  वेतन  १५  के  स्थान  पर  ३०  रुपये  इषना  चाहिये

 की  अधिकतम और  निम्नतम  सीमाओं के  और  उस  सिफारिश के  परिणामस्वरूप इसे  ३०



 BVRE  वेतन  आयोग  की  नियुक्त  १२  अगस्त  १९५५  के  बारे  में  संकल्प  १२७०

 रुपये  कर  दिया  गया  ।  अधिकतम  वेतन  तक  के  वेतन  पर  महंगाई  भत्ते  का  पचास

 १८००  रुपये  निर्धारित  किया  गया  था  परन्तु  प्रतिशत  मूल  वेतन  में  ही  मिला  दिया  जाय  ।

 कुछ  पुराने  कर्मचारियों के  लिये  ३०००  रुपये  इस  के  परिणामस्वरूप  सेवा  से  निवत्त  होने

 की  सिफारिश  की  गई  थी  ।  इस  प्रकार  से  वाले  व्यक्तियों  को  बहुत  ही  लाभ  हुआ  |

 श्रघिकतम  और  निम्नतम  वेतन  स्तरों  में
 अतः  हमें  केवल  सरकारी  नौकरियों  में

 अन्तर  २२६  गुने  से  घटा  कर  ६०  TAT  कर

 दिया  गया  था  |
 ही  नहीं  अपितु  अन्य  क्षेत्रों  में  ar  वेतन  सम्बन्धी

 इस  प्रश्न  को  हल  करनें  का  प्रयत्न  करना

 वेतन  आयोग  ने  वेतनों  के  सम्बन्ध  में  चाहिये  ।  हमें  निजी  समवायों  में  दिये  जाने

 यह  सिफारिश  की  थी  कि  कर्मचारियों  के  वाले  वेतनों  को  भी  नियंत्रित  करना  चाहिये

 मूल  वेतन  तो  निश्चित  कर  दिये  जायें  और  अन्यथा  हमें  अपेक्षित  योग्यता  स्तर  के  व्यतीत

 महंगाई  भत्ता  नित्य  प्रति  काम  में  आने  वाली  नहीं  मिलेंगे  ।  निजी  क्षेत्र  में  न  केवल  अजन

 वस्तुओं  के  मूल्य  के  अनुसार  घटता  बढ़ता  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  जाये

 रहे  ।  छोटे  वेतनों  में  तो  महंगाई  भत्ता  बढ़ता  अपितु  वेतनों  इत्यादि  की  अधिकतम  सीमा

 परन्तु  १०००  रुपय  से  अधिक  वेतनों  निर्धारित  कर  देनी  चाहिये  ।

 पर  कोई  भत्ता  न  दिया  जाये  ।  अतः  जर

 अतः  मेरा  सुझाव  यह  हैं  कि  यह  संकल्प
 तक  मूल्य  स्थिर  न  हो  जायें  और  आधिक

 स्थिरता  न  आ  जाये  इस  प्रश्न  पर  पुर्नविचार

 वर्तमान  परिस्थितियों  के  अनुकूल  नहीं  है

 और  इस  प्रकार  के  एक  आयोग  की  नियुक्ति
 करना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।  परन्तु  में  चाहता  त  तक  हितकर  नहीं  जब  तक  कि

 हूं  कि  वेतनों  के  इस  अन्तर  को  और भी  कम
 आर्थिक  स्थिति  स्थिर  नहीं  हो  जाती  है  ॥

 करने  का  प्रयत्न  किया  जाय  |  इस  का  सर्वोतम
 इस  से  सामाजिक  व्यवस्था  में  उथल  पुथल

 उपाय  यह  है  कि  कम  वेतन  वाले  कर्मचारियों
 हो  जाने  का  भय  है  ।  इसीलिये  तो  में  यह

 को  शिक्षा  आदि  की

 सुविधायें  प्रदान  की  जायें  ।  कांग्रेस  के  अवाडी
 निवेदन  करता  हूँ  कि  कम  वेतन  पाने  वाले

 a.  व्यक्तियों  को  धन  के  रूप  में  नहीं  अपितु

 अधिवेशन  में  में  ने  कहा  था  कि  वेतनों  में  शिक्षा  आदि  के  रूप  में

 अनुपात  एक  और  २०  का  होना  चाहिये  ।
 सहायता  दी  जानी  और  इस  क

 इस  के  लिये  केवल  वेतन  को  ही  नहीं  अपितु  उन  के  सामाजिक  जीवन  पर  बहुत  ही  अच्छा

 सामाजिक  सुविधाओं  को  भी  ध्यान  में  रखा
 प्रभाव  पड़ेगा  ।

 जाना  चाहिये  ।  सन्  १९४६  से  अब  तक

 कठिनाई  केवल  उन  व्यक्तियों  को  उठानी  राजस्व  और  असैनिक  व्यय  मंत्री

 पड़ी हू  जिन  के  वेतन  कम  थे  क्योंकि  वेतन  एम०  सी०  :  में  ने  इस  वादविवाद

 में  तो  वृद्धि  की  गई  थी  परन्तु  महंगाई  भत्ता  में  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  सभी  विचारों

 समय  समय  पर  बदलता  रहा  |  कर्मचारियों  को  बड़ी  रुचि  से  सुना  है  ।  प्रस्तुत  संकल्प  में

 को  विशेष  कठिनाई  तो  उस  समय  उठानी  अन्तर्निहित इन  विचारों  से  तो  सरकार

 पड़ती  थी  जबकि  वे  सेवा  से  निवृत्त  हो  जाते  की  qo  सहानुभूति हूं  कि  वेतनों  की  वर्तमान

 थे  ।  इसी  समस्या  को  हल  करन  के  लिए  असमता  को  दूर  जाय  और  निम्न

 सरकार ने  एक  समिति  बनाई  थी  ।  उसमें  श्रेणी  के  तमंचा  रियों  का  वेतन  जाय  ॥

 में  ने  यह  थी  कि  ७५०  रुपये  परन्तु  मझे  यह  भय  ह  कि  सरकार  इस  कथन



 १२७१  वेतन  आयोग  की  fi नियु  मत  १२  अगस्त  १९५५  क  बारे  में  संकल्प  १२७२

 से  नहीं  हो  सकती  कि  इस  प्रकार  के  अन्तर  लगभग  १  और  २८०  का  था  ।  वेतन

 आयोग  की  नियुक्ति  इस  समस्या  का  हल  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  जाने  और

 कर  सकेगी और  न  ही  हम  इस  बात  से  सहमत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन्हें  स्वीकार  कर

 ह  कि  समस्या  को  हल  करने  का  यहीं  एक  लिये  जोने  के  उपरान्त  यह  अन्तर  लगभग

 मात्र  उपाय  है  ।  १  और  ३०  का  रह  गया  ।  आज  न्यूनतम

 सभा  को  भली  प्रकार से  ज्ञात ह  कि  वेतन
 ७०

 रुपये  है  ।  जब  यह  देखा  गया  कि

 जीवन  निर्वाह  देशनांक  के  सम्  ey  में  किया ९४६  में  केन्द्रीय  वेतन  आयोग
 नियुक्त

 fen  गया  था  ।  उस  ने  इन  सभी  बातों  पर  गया  अनमान  ठीक  नहीं  उतर  रहा  at

 गंभीरतापूर्वक  विचार  किया  था  और  अन्त  उस  समय  गाडगील  समिति  नियत  की  गई  ॥

 म  जनवरी  22 Ng  q  अपना  प्रतिवेदन  इस  ने  इस  बात  की  सिफारिश  क्रि  कि  महंगाई

 वस्तुत  किया  था  |  सरकार ने  आयोग  भत्ते  का  ५०  प्रतिशत  मल  वेतन  में  जोड़

 द्वारा  की  गई  सिफारिशों  में  से  दो  के  दिया  जाय  और  शव  महंगाई  भत्त  के  रूप  में

 रिक्त  अन्य  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  समझा  अतः  अन्य  भत्तों  के  बिना भी

 कर  लिया  था  ।  उन  दो  सिफारिशों  अराज  एक  चतुर  श्रेणी  का  कमेंचारी  ७०

 प्रथम  तो  यह  थी  कि  कर्मचारियों  को  शिक्षा  रुपये  प्राप्त  कर  रहा  है  और  अधिकतम  बतन

 सम्बन्धी  विशेष  सुविधायें  दी  जायें  और  ३,०००  रुपये  हू  और  आय  कर  निकाल  कर

 द्वितीय  यह ह  थी  कि  सेवा  निवास  व्यक्तियों  २,२०० रुपये  रह  जाता  हूं  अतः  वेतनों का

 को  भत्ता  —
 कुछ  सुविधायें  दी

 जायें

 )  अन्तर  लगभग  १  प्रौढ़  २३१  ह  ।  इस  संकल्प

 न  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  के  का  सम्बन्ध न  कंवल  केन्द्रीय  सरकारों

 सरकार
 ने  ३०  करोड़  रुपये  का  व्यय  बढ़ाने  चोरियों  से  अपितु  इस  निजी  व्यापार

 का  उत्तरदायित्व  स्वीकार  किया  |  आयोग  उद्योग  कृषि  आदि  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  सभी

 ने  सेवा  की  शर्तों  के  वैज्ञानिक  और  उन  कर्मचारी  आ  जाते  ह  |  यह  तो  देव के  लिए

 के  कर्तव्यों  और  वेतनों  से  सम्बन्ध  रखने  एक  महान  परीक्षण  अतः  तप्त  बात

 बाली  सारी  समस्या  पर  अच्छी  प्रकार  से  पर  पहले  भली  प्रकार से  विचार

 विचार  किया  था  ।  उस  समय  जीवन  निर्वाह  करना  होगा  कि  क्या  एक  नवीन  आयोग  को

 का  देशनांक  लगभग  २८५  था  ।  आयोग  नियुक्ति  इस  समस्या  को  हल  भी  कर  सकेगी  |

 यह  सिफारिश  की  थी  कि  न्यूनतम  वेतन  यदि  हम  केवल  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों

 ३०
 रुपये  होना  चाहिये  और  उस  का  महंगाई  को  ही  लें  और

 उन
 के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत

 भत्ता
 २५

 रुपये  होना  चाहिये  अर्थात्  कुल  किय  गये  संशोधनों  पर  विचार  करें  तो  उन

 रुपये  होना  चाहिये  ;  बाद  में  और  भी  में  से  एक  संशोधन  यह  कहता  हूं  कि  अनुपात

 अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  दिये  जाने  थे  ।  १  और  १५  का  होना  चाहिये  ;  एक  अन्य

 सरशार ने  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  संशोधन  में  यह  है  कि  यह  १  कौर  १०

 १९४६
 से  पूर्व  अर्थात्  १९३६  से  १९४६  होना  चाहिये  ;  एक  और  संशोधन  में  यह

 तक  तो  वेतनों
 का

 यह  अन्तर  लगभग  १  हूँ  कि  अधिकतम  वेतन  १,०००  रुपया  होना
 और  ३००  का  था  ।  औसत

 न्यूनतम  वेतन  और  श्री  कामत  का  संशोधन  यह

 १२  रुपये  था  और  अधिकतम  वेतन  ¥,000  था  कि  न्यूनतम  वेतन  Yoo  रुपये  होता
 रपये  और  यह  ४०००  रुपये  का  वेतन  चाहिये  |  हमें  इन  सभी  संशोधनों  के  बारे  में
 आयकर  देने  के  उपरोक्त  ३,३००  रुपये

 रह  जाता  था  ।  इस  प्रकार  से  वेतनों  का

 अच्छा  प्रकार  से
 विचार  करना  चाहिये  ।

 का  आज  लगभग  १५  लाख  सरकारी  क्रमंचारो



 ~
 १२७

 ३
 वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  १२  अगस्त  १९५५  केब  रे  में  संकल्प  gQror

 एम०  सी०

 में  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  वेतन  में  ३०  रुपये  के  लगभग  वृद्धि  कर  दें  ।

 की  संख्या  बता
 रहा  हूं

 ।  केन्द्रीय  सरकार  में  यह  बात  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कामत  तथा

 ३,०००  रुपये  से  अधिक  त
 न

 अन्य  सदस्यों ने  कही  ह
 ।

 यदि
 आप  आंकड़ा

 वाले  कर्मचारियों  की  संख्या  ५७  २,०००
 को  तो  मालूम  होगा  कि  यह  राशि

 रुपये  से  अधिक  वेतन  प्राप्त  करन  वालों  की  प्रति  वह  २८  करोड़  रुपये  से  अधिक  की

 संख्या  ३८३  १,५००  और  2,000  होगी ।

 यदि  हमें  वेतन  क्रमों  में  ठीक
 ३०

 रुपये  बढ़ाने
 संख्या  ४९७  ७५१  और  १,५००  रुपये

 अर्थात्  कम  से  कम  १००  रुपये  वेतन

 के  मध्य  वेतन  प्राप्त  करने  वालों  की  संख्या
 करना  तो  हमें  कुछ  अन्य  वेतन  क्रमों

 को
 ३२६०  २०१  और  ७५०  रुपये  के  मध्य

 भी  बढ़ाना  होंगा
 जो  २५०  रुपये  तक  जाते

 वेतन  प्राप्त  करने  वालों  की  संख्या  ५०,२१५

 हैं
 ।  इस

 पर
 भी

 और  कई  करोड़  लगेंगे
 ।

 हू  ;
 १०१

 और  २००  रुपये  के  मध्य  वेतन  क्या  इस  समय  वेतन  क्रम  बढ़ाने  के  fat
 प्राप्त  करने  वालों  की  संख्या  RHE, SOR

 इतना  रुपया  निकालना  हमारे  लिये  संभव

 हू  १००  और  ५१  रुपये  के  मध्य  वेतन  होगा ?
 प्राप्त  करने  वालों  की  संख्या  BjR0,CRR

 हैँ
 और  ५०

 रुपये  से  कम  वेतन  पाने  वालों

 वास्तव  जैसा  कि  एक  मानवीय

 सदस्य ने  पहले  कहा  वेतन  क्रमों  का  सम्बन्ध की  संख्या  ८,१४,९९५  है  ।

 राष्ट्रीय  आय  से  अवश्य  होना  चाहिये
 ।

 १,०००  रुपये  से  अधिक  वेतन
 प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  क्या  ह  ?

 यदि

 हम  उसे  देखें  तो  १९५१-५२  में  यह  २७४५
 की  गिनती  की  तो  उन  की  संख्या  कोई  रुपये  के  लगभग  १९५२-५३  में  लगभग

 २५००  के  लगभग  है
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  Rew  रुपये  थी  ।  १९५३-५४  के  अस्थायी
 उच्च  वेतन  क्रमों  के  कमंचारियों  का  वेतन

 आंकड़ों  के  अनुसार यह  RC3  रुपये  थी  ।

 घटा  कर  १,०००  रुपये
 तक  कर

 दिया  जाये  यदि  किसी  परिवार  में  चार  सदस्य  मात

 और  उस  बचत  से  कम  वेतन  पाने  वाले
 लिये  तो  यह  १,१५०  रुपये  के  लगभग

 कर्मचारियों  का  वेतन  बढ़ा  दिया  जाये  ।  इस
 होती  हू

 ।  यदि
 हम  इस  बात  पर  विचार

 का  क्या  परिणाम  होगा  ?  इस  २५००  के
 तो  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  दिये  जाने

 अधिक  से  अधिक  १५  लाख  रुपये
 वाले  वेतन  बहुत  कम  नहीं  हें  ।  साथ  हीਂ  अब

 प्रति  मास  के  लगभग  बचत  होगी--संभवतः
 हम  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  को  आरंभ

 इस
 से  कुछ

 कम
 हो

 ।
 सारे

 व्र
 भर  में  करने  वाले  ह  ।  हम  देश  को  विकसित  करना

 १८०
 लाख  रुपये  की  बचत  होगी

 ।
 यदि  इन  चाहते  हम  राष्ट्रीय  आय  को  लगभाग

 १५  ora  कर्मचारियों  में  से  २५००  को
 २५  प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिये  ५,०००  करोड़

 छोड़  कर  दोष  में  यह  राशि  बांटी  तो
 रुपये  से  अधिक  खच  करना  चाहते  हें  ।  यह

 प्रत्येक  कर्मचारी  को  प्रतिमास  औसतन  एक
 हमारे  ऊपर  faut  हैं  कि  दूसरी  पंचवर्षीय

 रुपया  मिलेगा  ।  अतः
 यह  वांछनीय  नहीं है

 ।
 योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  हम  जीतता

 दूसरा तक  यह  दिया  गया ह  कि  १०००  बचा  सकते  हूँ  उसे  इकट्ठा  करें  और  अपने

 रुपये  से  अधिक  वेतन  पाने  वालों  के  चेल

 क्रीमों  में  कोई  परिवर्तन  किये  बिना  हम



 के  बारे  में  संकल्प QVay  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  १२  १९५५  १२७६

 क्रमों  को  बढ़ाने  के  लिये  अथ-सहायता  दे इसलिये  इस  समय  न्यूनतम  वेतन  १००

 रुपये  किये  जाने  के  प्रस्ताव  से  सहमत  होना  सकती  है  ।  कतिपय  राज्य  सरकारों ने  वेतन

 बहुत  कठिन  है
 ।

 साथ
 जब

 समस्त  भारत  क्रमों  का  परीक्षण  करने  के  fer  पहले  से

 के  सब  नागरिकों  का  जीवन-स्तर  ऊंचा  हो  समितियां नियुक्त  कर  रखी  हैं  ।

 तो  उस  का  इन  कम  वेतन  वाले
 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह

 कर्मचारियों पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  में  अपने  उठाया  था  कि  पाठशालाओं  के  अध्यापकों

 माननीय  मित्र  श्री  mete  से  इस  बात  में
 को  कम  वेतन  मिलता  है  |  इस  में  कोई  सन्देह

 सहमत  हूं  कि  वेतन  का  अथ  केवल  नगदी  से  नहीं  है  ।  परन्तु  शिक्षा  मंत्रालय  ने  अनुमान

 नहीं  हे  ।  जैसा  कि  प्रस्तावक  महोदय  ने  भी
 लगाया  &  कि

 यदि  अध्यापकों  का  वेतन
 स्वीकार  किया  इस  से  अन्य  सुविधायें  भी

 बढ़ा  कर  १००  रुपये  न्यूनतम  कर  दिया
 अभिप्रेत  x य  ।  आजकल  सरकार  इन  कम

 तो  १९५१-५२  में
 खच  fer  गये  ३६  करोड़

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  सस्ते
 रुपये  के  स्थान  पर  ७२  करोड़  रुपये  खच

 डाक्टरी  तथा  अन्य  सुविधाओं
 होगा  |  ऐसा  करना  अब  बहुत  कठिन  होगा  |

 के  रूप  में  अधिकाधिक  सुविधायें  प्रदान

 जब  हम  गैर  सरकारी  क्षेत्र  पर  विचार
 करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  हम  उन  को

 प्रतीकात्मक  नगर  Tad  भत्ता
 करते  हैं  तो  हम  देखते  हैं  कि  उच्च  कोटि

 के  सब  लोगों  को  बहुत  अधिक  वेतन  दिया
 आदि  देते  और  इन  को  वेतन  ही  समझना

 जाता  है  ।  गैरसरकारी  क्षेत्र  में  इतना  अन्तर
 चाहिये

 ।  यदि
 अब  केवल  केन्द्रीय  सरकार

 के  कर्मचारियों  को  ही  लिया  जाये  तो  भी
 सदा  ही  रहता है

 ।  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  सेवा

 की  अस्थिरता  सदा
 '

 नी  रहती  है  ।  प्रत्येक
 न्यूनतम  १००  रुपये  वेतन  के  सुझाव  को

 व्यक्ति  को  उस  संस्था  अथवा  उस  के  प्रबंधकों

 स्वीकार  करना  बहुत  कठिन  होगा
 |

 की  इच्छा  के  अनुसार  अपने  आप  को  चलाना

 राज्यों  के  बारे  में  भी  wer  उठा  था  ।
 पड़ता  है  ।  केवल  चोटी  के  लोगों  को  ऊंचे

 आजकल  राज्य  सरकारों  के  कर्मचारियों  को
 वेतन  प्राप्त  होते  हैं  |  परन्तु  हम  उन  को  कैसे

 केन्द्रीय  सरकार  क  कर्मचारियों  की  अपेक्षा
 रोक  सकते  हैं  ।  क्या  जब  कि  हम  समस्त

 कम  वेतन  मिलता  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  देश  का  औद्योगिक  तथा  अन्य  प्रकार  का

 हमारे  पास  राज्य  सरकारों  से  ७५, शिकाय तें  विकास  करना  चाहते  ऐसा  करना  संभव

 आई
 हूं  कि  यदि  हम  वेतन  क्रम  बढ़ायेंगे  तो  हो  सकता है  ?  हमें  समस्त

 समस्या
 पर

 यथा

 उन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उन  का  कहना  दृष्टिकोण  से  विचार  करना  चाहिये  ।  प्रति

 हैं  कि  वे  अपने  कर्मचारियों को  उतना  वेतन  व्यक्ति  राष्ट्रीय आय  बढ़ाने  से  जीवन  स्तर

 नहीं  दे  सकते  हैं  और  वहां  सदा  असन्तोष  ऊंचा  और  उस  का  वेतन  क्रमों  पर

 रहता  है  ।  जब  कभी  किसी  राज्य  में  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  ।  साथ  मेरे  कहने  का  यह  अर्थ

 केन्द्रीय  कार्यालय  होता  है  और  पास  ही  कोई  नहीं  हैं  कि  कम  वेतन  पाने  वालों  की  अवस्था

 राज्य  का  कार्यालय  होता  तो  वेतन  क्रमों  को  सुधारने  या  जीवन-स्तर  ऊंचा  उठाने  के

 में  अन्तर  होता  हैं  और  इस  कारण  वहां  सदा  wat  को  छोड़  दिया  गया  है  ।  यह  प्रश्न  तो

 असन्तोष  बना  रहता है  ।  वे  केन्द्रीय  सरकार  सदा  सरकार के  सामने  हैं और  वह  हमेश

 से  aa  सहायता  ले  कर  अपने  वेतन  क्रम  इस  समस्या  पर  विचार  करती है  तथा

 बढ़ाना  चाहते  --  अब  प्रशन  यह  हैं  कि  क्या
 संभव  इस  को  हल  करने  का  प्रयत्न  करती

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  वेतन
 हैं

 ।
 इसलिये  संकल्प  रखा  गया  है  उसे



 १२७७  १२  ग्रस्त  १९५५  के  बार  में  संकल्प  १२७८ वेतन  आयोग  की  नियुक्ति

 एम०  सी०

 काय  रूप  में  परिणत  नहीं  किया  जा  सकता  भी  अनुभव  करती  ह  कि  यह  ठीक  रास्ता

 और  वह  उचित  हल  नहीं  हूँ  ।  में  प्रस्तावक  नहीं  इसलिये  में  माननीय  सदस्य  से  यथा

 महोदय  से  इस  संकल्प  को  वापिस  लेने  की  रूप  से  विचार  रखने  और  अनावश्यक  आशायें
 अरपिल  करूंगा |

 न  रखने  के  लिये  कहूंगा  ।  जैसा  कि  में  ने
 समाज  समाजवादी व्यवस्था  के

 यदि  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों

 बारे  में
 भी

 कहा  गया  न्यूनतम  या

 तम  आय  निश्चित  कर  देने  से  आय  का  अन्तर
 का  मूल  वेतन  बढ़ा  कर  १००  रुपये  कर  दिया

 जाता  तो  इस  से  लगभग  २८  करोड़  रुपये

 नहीं  मिट  सकता  हैं  ।  राजकोषीय  उपायों  से  को  व्यय  बढ़  जायेगा  ।  यदि  समस्त  देश  के
 यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  वास्तव  अध्यापकों  की  समस्या  ली  तो  लगभग

 हम  ने  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  लाने
 ३८  करोड़  रुपये  का  खच  और  बढ़  जायेगा

 के  एक  के
 बाद

 कितने  ही
 यदि  राज्य  सरकारों  और  स्थानीय  निकायों

 कोषीय  उपाय  किय  हम  ने  सम्पत्ति  शुल्क
 का  प्रदान  उठाया  तो  इस  पर  और  भी

 अधिनियम  पहले  ही  पारित  कर  रखा  हू
 ।

 अधिक  खां  होगा  ।  यदि  हम  इन  सब  बातों

 हमने आय  कर  की  दर  बढ़ा  दी  हैं  और  अब
 पर  ध्यान  तो  लगभग  १००  करोड़  रुपये

 समवाय  विधि  विधायक  हमारे  सामने  की
 आवश्यकता  पड़ेगी

 |
 क्या  हम  इस  समय

 जिंस  में  हम  प्रबन्ध  तथा
 इतना  धन  इस  काम  के  लिये  निकाल  सकेंगे

 ?

 प्रबन्ध  निदेशकों  आदि  को  दिये  जानें  वाले

 a
 क्या  इस  मोदी  को  विकास  योजनाओं  पर

 पारिश्रमिक ों  को  नियंत्रित  कर  रहे  |

 आयव्ययक  के  समय  की  गई  आयकर
 खर्च  करना  अधिक  अच्छा नहीं  होगा  ?

 हमें  इन  सब  संसाधनों  को  दूसरी  पंचवर्षीय
 नहीं  से  पता  चलता  था  कि  आयकर  at

 योजना  की  सफल  कार्यान्वित  के  लिय

 दर  आय  के  बढ़ने  के  साथ  बढ़ती  जायेंगी  |
 खर्च  करना  ताकि  भारत  के  नागरिकों

 4२००  रुपये  तक  कोई  आयकर  नहीं  हूं
 का  जीवन  स्तर  ऊंचा  उठाया जा

 परन्तु उस
 से  ऊपर  यह  १८  प्रतिशत  से  ले

 इसलिये  मेरा  निवेदन है  कि  हमें  इस  समस्या

 कर
 ८७  ४

 है
 |  अतः

 अन्तर को  कम
 पर  समस्त  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  का

 करने  के  लिये  राजकोषीय  उपाय  अत्यन्त
 ध्यान  रखते  हुए  विचार  करना  चाहिये  ।

 आवश्यक  हैं  और  सरकार  इस  दिशा  में
 इस  समय  इस  संकल्प पर  आग्रह  करना

 सभी  कार्यवाहियां  कर  रही  हूं  ।

 में  सभा  को  विश्वास  दिला  सकता  a  कि
 उचित  नहीं हैं  ।

 सरकार  जो  भी  कायंवाही  करती  उस  में  संगठित  मजदूर  अपनी  मांग  को  वार्ता

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखती  &  कि  नया  लाप  अथवा  न्यायनिर्णयन  के  द्वारा  पूरा  कर

 यह  समाज  में  समाजवादी  व्यवस्था  लाने  सकते  हैं  ।  श्रमजीवी  मजदूरों  के  लिये  हम

 जो  कांग्रेस  के  अवामी  संकल्प  में  भारत  का  ने  कुछ  विधान  बनाये  हैं--न्यूनतम  मजूरी

 लक्ष्य  बनाया  गया  और  जिसे  संसद  तथा
 .

 आदि--और  कतिपय

 सरकार  ने  भी  स्वीकार  कर  लिया  सहायक  व्यक्तियों  पर  लागू  होते  है  ।  दूसरे  लोगों  के
 होगा  ।

 बारे  में  हम  उन्हें  उचित  मजूरी  दिलाने  के

 इसलिये  नवीन  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  कार्यवाही  कर  रहे  हूं  ।  इन  सब  बातों
 पे  यह  समस्या  बिलकल  हल  नहीं  होगी  ।  पर  विचार  करते  हुए  माननीय  सदस्य  को

 यह  मेरा  निष्कपट  एवं  स्पष्ट  मत हे  |  सरकार  और  इस  सभा  को  यह  स्पष्ट  हो  जायेगा
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 किश्नी  डी०  सी०  शर्मा  के  संकल्प  को  स्वीकार  जिस  के  लिये  कुछ  विशेषज्ञों  की  आवश्यकता

 करना  संभव  नहीं  और  में  उन  से  संकल्प  पड़ती है  |  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  की

 कर
 को  वापिस  ले  लेने  की  अपील  करता हूं  ।

 समाप्ति पर  हम  २१००  करोड़  ्

 में उन  को  और  इस  सभा को  विश्वास  दिलाता
 चुके  होंगे  और  भविष्य

 में
 ५०००  करोड़

 हूं  कि  कम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों के  रुपये  खर्च  करने  का  विचार  करते  हें

 हित  सदा  सरकार  के  सामने  रहते  हें  और  अतः  हमें कुछ  ऐसे  लागों की  आवश्यकता

 वह  सभी  संभव  उपायों  से  उन  की  अवस्था  जिनहें  कुछ  अधिक  बतन  देना  पड़ेगा  ॥

 सुधारने  का  प्रयत्न  करती  है  ।

 आवास के  बारे  में  में  उन  को  बताना
 विदेशी  दिल् पिक ों  के  बार  में  एक  सदस्य

 ने  yet  उठाया  था  और  AS  कई  बार

 चाहता  हूं  कि  हम
 ८०

 प्रतिशत  पलकों
 और

 कम  वेतन  पाने  वालों  को  मकान  देने
 उठा  हैं  ।  देश  के  उद्योगों  का  विकास

 करने  के  लिये  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञ  रखना
 प्रयत्न  कर  रहे  हें  ।  डाक्टरी  चिकित्सा  के  बारे

 में  बात  यह  है  कि  अंशदायी  स्वास्थ्य  सेवा
 बिल्कुल  अनिवार्य  हो  जाता  और  हमें

 उन्हें  कुछ  अधिक  वेतन  देना  पड़ता
 तो

 चालू की  गई  जिस  में  सब  व्यक्तियों

 को  डाक्टरी  सहायता  मिलती  है  ।  हम  ने  हमें  ईर्ष्या  नहीं  करनी  चाहिये  क्योंकि  वह

 उद्योग  देश  के  लिये  लाभप्रद  और  जब
 सेवा  निवासी  लाभों  में  पहले  से  ही  पर्याप्त

 सुधार  कर  दिया  हैं  ।  छुट्टी  की  सुविधायें
 बिल्कुल  अनिवार्य  ही  हो  जाता  है  और  किसी

 विदेशी  विशेषज्ञ  के  बिना  काम  ही  नहीं

 बढ़ाने  के  लिये  भी  कुछ  उपाय  किये  गये
 चलता  तो  हमें  कुछ  शर्तों  को  मानना

 और  भी  कई  प्रकार  से  हम  इन  सब

 चोरियों  की  अवस्था  को  बेहतर  बनाने  का
 पड़ता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  सभा

 पर
 विशेष

 दल  के  कुछ  सदस्यों  द्वारा  रही
 गई

 इन  बातों
 प्रयत्न  कर  रहे  हें  ।  यथासंभव  इन  कम  वेतन

 का  कि  हम  इन  विदेशी  विशेषज्ञों  को  बहुत
 पाने  वाले  कर्मचारियों  की  अवस्था  को

 अधिक  वेतन  दे  रहे  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 सुधारने  के  लिये  हम  सदा  भरसक  प्रयत्न
 अतः  में  इस  का  कोई  कारण  नहीं  समझता  |

 करते  हें  ।
 प्रति  हम  अपने  देश  को  विकसित  करना

 अधिक  वेतन  पाने  कर्मचारियों
 चाहते  तो  ल» नरचय  ही  हमें  वह  मूल्य  चुकाना

 के  बारे  में  में  ने  पहले  कह  दिया  है  कि  केवल
 होगा  जो  समस्त  देश  के  विकास  की  तुलना

 wo  को  तीन  हजार  रुपये  से  अधिक  वेतन
 में  बहुत  कम  है

 ।
 अतः  में  माननीय  Teen

 मिलता  है  क्योंकि  कुछ  श्रेणियों  के  कमंचारी

 8,000  रुपये  वेतन  पाने  के  अधिकारी  हें  ।
 जिन्हों  ने  संकल्प  प्रस्तुत  किया  हैं

 और

 संशोधन  रखे  अपील  करूंगा  कि  वह  मेरो

 हम  १८००-२०००  रुपये  के  वेतन  क्रम  से
 बातों  पर  विचार  करते  हुए  इसे  वापिस  ले

 सहमत है  ।  १९३१  के  च्  नियुक्त  होने  लेंगे
 वाले  संयुक्त  सचिवों  को  २२५०  रुपये  मिलेंगे

 जैसाकि  वेतन  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  ।  श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मंत्री  महोदय

 हमारा  प्रयत्न हू  कि  ३०००  रुपये  से  अधिक  ने  अधिक  वेतन  देने  के  पक्ष  में  दूसरी

 वेतन  वाले  पदों  को  कम  किया  जाय  ।  किन्तु  वर्षीय  योजना  की  कार्यान्विति  का  आश्रय

 साथ  हमें  एक  महत्वपूर्ण  बात  को  भी  लिया  में  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  कलक
 ~

 ध्यान  में  रखना  होगा--कि  हम  मजदूर  आदि  इस  योजना  की  सफलता  में

 कार्यों  पर  करोडों  रुपये  खर्च  कर  रटे  हें  योग  नहीं  देंगे ?  क्या  इंस  के  छलिये  उन्हें
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 एन०  gto

 कम  से  कम  १००  रुपया  मासिक  देना  चाहता  कि  उन  को  अधिक  वेतन  तो  दिया

 जाये  परन्तु  कल्याणकारी  राज्य  में  दी  जाने

 sit  एस०  सी०  में  न  पहले  ही
 वाली  इन  सुविधाओं  से  वंचित  रखा  जाये  ।

 में  ने  केवल  यही  कहा  था  कि  वेतन में  मासिक
 निवेदन किया  है  कि  प्रति  व्यक्ति आय  के  बढ़ने

 और  जीवन  स्तर  के  ऊंचा  उठ  जाने  से  कम  पारिश्रमिक  और  भत्ता  दोनों  सम्मिलित  किसे

 वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों पर  भी  इस  का
 जानें  चाहियें  ।  इसी  लिय  में  एक  वेतन  आयोग

 प्रभाव  पड़ेगा  ।  क्या  देश  के  विकास  के  लिये
 की  नियुक्ति  चाहता  हूं  ।  में  मानता  हूं  कि

 और  कुछ  बड़े  उद्योगों  के  लिये  कुछ  पद  बनाने
 येह  एक  जटिल  प्रशन हैं  और  में  ने  इस  सम्बन्ध

 में  जो  उपक्रम  किया  हैं  वह  ठीक  ही  है  ।  में के  लिये  विशिष्ट  कामों  के  लिये  योग्य  व्यतीत

 ने  इस  सभा  का  ध्यान  वेतनों  की  असमता
 नियुक्त  करना  उचित  नही ंहै

 ?  इस  में  सन्देह

 दिलाया  है  और  जो  कुछ  प्रयत्न  में  ने
 नहीं  हमें  भतपव ८५ ः  सैक्रटरी  आफ  स्टेट  सर्विस

 के  कुछ  कर्मचारियों और  १९३१  के  पूर्व  सेवा
 किया  ह  वह  हमारे  संविधान  के  निदेशक

 तत्वों  के  अनुकूल  है  और  जिस  प्रकार  के
 में  आने  वाले  कतिपय  व्यक्तियों  को  लगभग

 समाज  को  हम  बनाना  चाहते  ह  उस  के  लिए ४०००  रुपये  देने  पढ़ते  हैं
 aaa  उपयुक्त  है  ।

 श्री  कामत  क्या  सरकार  ने  मजूरी
 हम  समस्याओं  पर  पुनः  विचार  करने

 आयोग  नियुक्त  करने  का  विचार  किया  हूँ
 लगे  हूं  |  हम  ने  राज्य  पुनर्गठन  आयोग

 या  नहीं  ?

 आयोग नियुक्त  किया  है  ।  हम  ने  विधि

 श्री  एम०  do  शाहू  :  श्री  कामत  को
 नियुक्त  किया  केवल  इसीलिये  क्योंकि

 यह  प्रदान  श्रम  मंत्री  से  पूछना  चाहिये  ।
 हम  समस्याओं  पर  पुनः  विचार  करना

 सभापति  महोदय  चाहते  हैं  ।  हम  ने  हिन्दी  आयोग  नियुक्त

 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  है  ।  अब  में  श्री  डी०  किया  कौर  भी  कई  आयोग  नियुक्त

 सी०  शर्मा  को  भाषण  देने  के  लिये  बुला  किये  हैं  ।  आज  देश  में  इन  समस्याओं  पर

 रहा हूं  ।  विचार  किया  जा  रहा  हे  और  मेरी

 att  Sto  सी०  शर्मा
 साम

 में  नहीं
 आता

 कि  इस  समस्या
 पर  भी

 में  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभारी
 क्यों  न  पुनः  विचार  किया  जाये  |

 R  जिन्हों  ने  मेरे  संकल्प  का  समर्थन  किया  एक  माननीय  सदस्य  ने  संकल्प  का

 है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  जिन  विरोध  करते  परन्तु  वास्तव  में  वह  मेरा

 व्यक्तियों  की  आय  पर्याप्त  नहीं  हूं  उन  के  समान  कर  रहे  कहा  कि  १९४६  के

 वेतनों  में  वृद्धि  की  जाये  |  उन्हें  सामाजिक  वेतन  आयोग  से  पहले  कम  से  कम  और

 कल्याण  की  कुछ  सुविधायें  भी  प्रदान  क्
 अधिक  से  अधिक  वेतन  में  १  गैर  200

 जायें  ।  सस्ते  मकान  दिये  चिकित्सकीय  का  अनुपात  होता  था  और  वेतन  आयोग  ने

 सहायता  दी  जाये  और  बच्चों
 की

 दिक्षा  के  उसे  कम  कर  के  १  और  Co  कर  दिया  ।

 लिये  विशेष भत्ता  दिया  जाये  ।  में  ने  यह  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  इस  असमता  को  भार

 कभी  नहीं  कहा  कि  उन  को  यह  सुविधायें  भी  कम  किया  और  इसे  क्रम  करने  का

 नदी  जोड़ें  ।  में  भत्तों  को  भी  वेतन  में  ही  एक  मात्र  तरीना  एक  वेतन  आयोग  की

 सम्मिलित  करता  हूं  ।  में  यह  नहीं  कहना  क्ति  है  ।  उन्हीं  माननीय  सदस्य  ने  यह  भो
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 कहा  था  कि  इस  से  हमारे  व्यय में  १००  करोड़  गड़  कोष  से  लगभग  ह०,०००  रुपय  मिल

 रुपये  प्रतिवर्ष  की  वृद्धि  हो  जायेगी  ।  संभव  है  सके  |  आज  at  ६ ७ में ने  इस  प्रकार  क्रो

 कि  ऐसा  परन्तु  हम  ने  राजस्व  के  भी  तो  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  ।  यहाँ  से  पाकिस्तान

 गये  लोगों  के  उन  कोषों  की  ही  बात  नहीं नये  स्रोत  ढूंढ  निकाले  हूं  ।  आजकल देश  में

 आयकर
 का

 न
 जाने  कितना  अपवंचन  होता  अन्य  कई  tra  भी  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि

 और  हम  अप बंच कों  को  खोज  निकालने  मे  भारत में  इतने  गड़े  कोष  ह  कि  यदि  उन

 असमथ  रहे  ह  |  कुछ  आयकर  देते  ही  नहीं  का  ठीक  से  पता  चले  तो  हम  उन  को  काम

 में  ला  कर  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति  को कुछ  विभाग  को  धोखा  देते  हं  ।  हम

 उन  से  आयकर  aq  करने  की  चेष्टा  क्यों  ठीक  कर  के  उन  का  स्तर  ऊंचा  उठा  संकते

 नहीं  करते  ह  ?  लोगों  ने  तो  सम्पदा
 शल्क  हे  ।  इसलिये  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 अधिनियम  तक  को  चकमा  देने  की  तरकीबें
 वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  की  आवश्यकता

 ढढ  निकाली  हें
 ।

 हमारी  राष्ट्रीय  आय  क्यों  यहां  यह  भी  कहा  गया  कि  आर्थिक  दृढ़ता

 नहीं  बढ़  रही  हैं
 ?

 राष्ट्रीय  आय  के  बढ़ने  के  आधार  पर  ही  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति
 से  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  को  ag  होना  चाहिये  ।

 की  जा  सकती  है  ।  में  समझता  हुं  कि  भारत

 ऐसी  स्थिति  में  से  गूजर  रहा  है
 ज  आधिक

 कुछ  ब्यक्ति  निवृत्ति-वेतन  पा  रहे  हैं  ।

 राजप्रमुखों  को  अच्छा  खासा  निवृत्ति-वेतन
 दृष्टि से

 उस
 को  दृढ़  कहा  जा  सकता  है

 |  इस

 आधिक  दृढ़ता  को  और  भी  दृढ़  नाने  और
 मिल

 रहा  वह  भी  हमारे  राष्ट्रपति  की

 भांति  अपने  निवृत्ति-वेतनों  में  कटौती  क्यों  अभिवृद्धि  करने  का  यह  एक  तरीक़ा  हे  कि

 लोगों  के  वेतनों  आदि  के  बीच  की  विषमता
 नहीं  कर  देते  हैं  ?  यदि  हम  आय  बढ़ाने  के

 साधनों  को  खोजना  चाहें  तो  वित्त  मंत्रालय  को  हटा  दिया  जाय  ।  हमें  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिये  भी  car  चाहिये--इस को  ऐसा  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।
 बात  से  किसी  को  इनकार  नहीं  ।  किन्तु

 यह  कहा  गया  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  वेतन  यदि  आप  लोगों  की  क्रय-शक्ति  जाना

 नियुक्त  किये  हैं  और  अध्यापकों  के  वेतन  चाहते  तो  क्या  आप  ऐसो  कदम  उठा

 बढ़ा  दिये  गये  हें  ।  कुछ  को  अधिक  वेतन  कर  उन्हें  अधिक  वस्तुओं  को  खरीदने  के

 मिलने लगा  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  काम  योग्य  नहीं  बना  आखिर  हम  अपनी

 को
 करने  के  स्थान  पर  एक  सुनिश्चित  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  उपभोग  की

 तरीके  से  किया  जाये  ।  हम  समग्र  चित्र  को  वस्तुओं  पर  ही  ज्यादा  कौर  दे  रहे  |  1  ऐसा

 अपने  सामने  रखें  और  तब  परिणाम  निकालें  ।  करने के  लिये  लोगों के  पास  gar  होना

 मेरा  निवेदन  यह  हू  कि  यह  काम  अखिल  आप  तभी  लोगों  को  पेसा  दे  सकते

 भारतीय  आधार  पर  किया  यह  न  हो  हैं  आप  उन  की  क्रय  शक्ति  और
 कि

 कुछ  राज्य  अच्छे  हूं  और  कुछ  बुरे  हैं  ।  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  के  लिये  आप  को  वेतनों की
 और  इस  समस्या  का  व्यापक  समाधान  केवल  दरें  बढ़ानी  पड़ेंगी  |  इसीलिये  व्तंमान

 वेतन  आयोग  ही  कर  सकता  है  ।  क्रमो ंके  विषम  अनुपात  को  मिटा  देना  और

 भी  अधिक  ata  है  ।  इस  से  देश  का म  a  आज  के  समाचार  पत्र  में  पढ़ा

 हूं  कि  पाकिस्तान  से  एक  सज्जन  पंजाब  के
 कल्याण  होगा  |  इन  Asal  के  साथ  मं  सभा

 ज्या  क  के  समक्ष  उस के  समान  के  लिये  अपना
 किसी  नगर  में  पन  ये  गये  अपने धन  को

 खोज  निकालने  आये  थे  i  उसे  वहां  के  उस
 संकल्प  प्रस्तुत  करता  हूं  ।



 १२  अगस्त  १९५५  के  बारे  में  संकल्प  १२८६ FAs  वेतन  आयोग  को  नियुक्ति

 डा०  सुरेश  चन्द्र  )  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जिन

 के  नाम  में  यह  संशोधन  का  नाम बीच  सदस्य  उन  आपत्तियों  के  सम्बन्ध  में

 बतायें  जो  मंत्री  महोदय  नेकी  हें
 |  अभिलिखित किया  जाता  है  ।

 श्री  टी०  बी०  बिट्ठल  राव
 :  वह  यहां  संशोधन  अस्वीकृत  हुआ  |

 नहीं  हें  ।
 (  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या

 श्री  त्यागी  :  वह  असहमत  नहों
 |

 ६  मतदान के  लिये  रखा  गया  और  अस्वीकृत

 श्री  डी०  सो०  शर्मा  :  में  ने  उन  के
 हुआ  ।)

 नाम  का  उल्लेख  faq  बिना  उन  सारी

 आपत्तियों  की  ओर  निर्देश  किया  और  उपाध्यक्ष  महोदय :
 अब  में

 मूल  संकल्प

 सभी  बातों  का  उत्तर  दिया  हैं  ।  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 उपाध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने

 विशद  रूप  में  सभी  बातों  का  उत्तर  दिया
 श्री  डी०  सी ०

 शर्मा
 :  में  अपना

 संकल्प  वापिस  लेता  हूं  ।

 हुअ तर  में  सभी  संशोधन  सभा  के  मतदान

 के  लिये  रखूंगा  ।  यदि  कोई  सदस्य  अपना  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य

 संशोधन  वापिस  लेना  चाहे  तो  वह  ऐसा  कर  संकल्प  को  एक  बार  पुरःस्थापित  कर  के

 सकता हैं  |  अपनी  इच्छानुसार  उसे  वापिस  नहीं  ले

 सकते
 ।
 उन्हें  अब  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव  रखना

 श्री  बगावत  (  अहमदनगर  :

 चाहिये  कि  सभा  से  अपना  संकल्प  वापिस
 में  सभा  से  अपना  संशोधन  वापिस  लेने  की

 लेने  की
 अनुमति  चाहता  हूं  प

 अनुमति  चाहता  हुं
 |

 सभा  को  अनुमति  वापिस  श्री  डी०  सी०  शर्मा :  में  सभा  से  अपना

 लिया  गया  |  संकल्प  वापिस
 लेने  की  अनुमति  चाहता हूं  ।

 महोदय  द्वारा  श्री  सिंहासन  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  माननीय

 सिंह  तथा  श्री  एन०  बी०  चौधरी  के  संशोधन

 संख्या  १  और  ४  मतदान  के  लिये  रखे  गये

 सदस्य  को  संकल्प  वापिस  लेने  की  अनुमति

 दे  रही  है  ?

 तथा  अस्वीकृत

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  हां  ।
 सभापति  महोदय  :  अग  में  श्री  कामत

 का  संशोधन  संख्या  4.0  मतदान के  लिये  कछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  |

 इस  के  पक्ष  और  विपक्ष  में  जो  सदस्य  उपाध्यक्ष  महोदय *  :  स्थिति

 होंगे  वे  बारी-बारी  से  अपनी  जगहों  पर  में  श्री  डी०  सी०  बर्मा  का  संकल्प  ही  सभा

 खड़े  हो  जायें  ।  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी  के  मतदान  के  लिये  रखूंगा  |

 सहित फ्ल  २४  सदस्य  इस  के  पक्ष  में  हूं  और
 महोदय  द्वारा  संकल्प

 ३२  से  अधिक  विपक्ष  में  ।  यह  संशोधन

 अस्वीकृत हुआ  माना  जायगा
 दान  के  लिये  रखा  गया  और  लोक-सभा  में

 मत-विभाजन  हुआ  ।  पक्ष  में  २७  थे  और
 शो  कामत  :  में  चाहता  हूं  कि  मेरे  इस

 संशोधन  के  पक्ष  और  विपक्ष में  रहने  वाले

 विपक्ष  में  * &)

 माननीय  सदस्यों  के  नाम  fee  जायें  |  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |



 १२  भअ्रगस्त  १९५५  वैदेशिक  व्यापार पर  राज्य  के  १२८८ १२८७

 एकाधिपत्य  के  बारे  में  सं  कप

 वैदेशिक  व्यापार  पर  राज्य  के  एकाधिपत्य  धातुओं  जसी  वस्तुओं  के  विदेशी

 के  बारे  में  संकल्प  व्यापार  पर  तुरत  ही  राज्य का

 प्रवर्तित  करना

 श्री  Yo  के०  गोपालन  (TAA)
 चाहिये

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि
 उपाध्यक्ष  महोदय  संकल्प  प्रस्तुत

 सभा  की  यह  राय  है
 कि

 हुआ
 सरकार को  द्वितीय  पंचवर्षीय

 अब  पांच  बजे  हूं  ।  माननीय  सदस्य
 योजना  को  सफलतापूर्वक

 अगले  अवसर  पर
 भाषण

 जारी  रखेंगे  ।
 कवित  करने  के  लिये  खालें

 और  काली  इस  के  पश्चात  लोक-सभा

 १२  १९५५  के  ग्यारह  बजे तक  के

 कोयला  तथा  अन्य  कच्ची  लिए  स्थगित  हुई
 ।

 a सना


